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भारतीय संविधान सभा 


बृहस्पतिवार, 8 सितम्बर सन्‌ ॥949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा, कास्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में प्रातः नौ बजे, 
अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. राजेद्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का मसौदा--( जारी ) 
अनुच्छेद 282-ख 
“अध्यक्ष: हम अनुच्छेद 282-ख उठायेंगे। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहारःजनरल): श्रीमानू, यह संशोधन संख्या 8 अनुच्छेद 
282-ख के खण्ड () के सम्बन्ध में है। इस खण्ड की अन्तिम पंक्ति में ये 
शब्द हैं, “अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा” 
मैं यह चाहता हूं कि इन शब्दों के स्थान पर “संघ के लोक सेवा आयोग अथवा, 
यथास्थिति, राज्य के लोक सेवा आयोग के आदेश के अतिरिक्त अन्य प्रकार” 
शब्द रखे जायें। क्‍या मैं इस संशोधन को उपस्थित कर सकता हूं? 


अध्यक्ष: जी हां। 
*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि: 


“अनुच्छेद 282-ख के खण्ड () में, फए था बपग0गराए डफ्रैणवां।ब्राल 0 ता 
४ए शञंणा ॥० ४३५ ॥0707०0 (अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले 
किसी प्राधिकारी द्वारा) ' शब्दों के स्थान पर “«ल्ल्छा 09 था णकल णी वाल एगंगा 
गिप्गआ6 8ठएंए€ (7णञग550॥, 0., 38 2 ०85९ 789 92, 0५9 ॥6 $696 ?फ70]९ 
$लशं०2 0०0ग्राग्रांइअंणा (संघ के लोक सेवा-आयोग अथवा, यथास्थिति, राज्य 
के लोक सेवा आयोग के आदेश के अतिरिक्त अन्य प्रकार)' शब्द रखे जायें।” 


मेरे संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट है। संघ या राज्य के अधीन अनेक हैसियतों 
से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना अथवा पंक्तिच्युति 
लोक सेवा आयोग के हाथ में होनी चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि अनुशासन के 
मामले केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय मंत्रियों के हाथ में नहीं रहने चाहियें। श्रीमान्‌ मैं 
किसी ऐसी कार्यवाही का सुझाव नहीं रख रहा हूं जो संसार के किसी अन्य भाग 
में नहीं की जाती। इंग्लिस्तान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, तथा आस्ट्रेलिया में 
लोक-सेवक मंत्रियों के अधीन नहीं रहते। इस व्यवस्था से न कोई कलह उत्पन्न 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


हुआ है और न प्राधिकार के सम्बन्ध में कोई भ्रम हुआ है। मुझे इस सम्बन्ध 
में कोई सन्देह नहीं है कि आज की स्थिति में यदि हमें अपनी असैनिक सेवा 
का निर्माण ठोस वैज्ञानिक आधार पर करना है तो हमें उसे मंत्रियों के नियंत्रण 
में नहीं रखना चाहिये। नौकरों का मंत्रियों के नियंत्रण से मुक्ति का महत्व यदि 
अधिक नहीं तो कम से कम उतना तो है ही जितना न्यायपालिका की कार्यपालिका 
के हस्तक्षेप से मुक्ति का है। मेरा नम्र निवेदन है कि लोक सेवकों का मंत्रियों 
से अधिक महत्व है। “लोग आते जाते रहते हैं किन्तु वे जहां के तहां रहते हैं।” 
चाहे मंत्री मंत्रिमण्डल में कितनी ही जल्दी क्‍यों न आयें और कितनी ही जल्दी 
उसे छोड़कर चले क्‍यों न जायें किन्तु लोक सेवक बने ही रहते हैं। यदि 
लोक-सेवकों को सुरक्षा तथा मंत्रियों के हस्तक्षेप से मुक्ति का आश्वासन दिया जाये 
तो हमारे राष्ट्रीय जीवन में नींव सुदृढ़ हो सकती है। यदि वे मंत्रियों के कृपापात्र 
नहीं बन पाते हैं तो निर्दोष होने पर भी उनकी बदली हो जाती है और उन्हें 
दूर के अनजान जिलों में भेज दिया जाता है। इससे वे यह समझने लगते हैं कि 
वे अरक्षित हैं। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं है कि देश को एक 
ही प्रशासन की आवश्यकता है। श्रीमानू, मेश यह मत है कि सभी असैनिक सेवक, 
संघ के लोक सेवा आयोग के नियंत्रण में रहने चाहिये। मैं यह रियायत करने 
के लिये भी सहमत हूं कि नियंत्रण राज्यों के लोक सेवा आयोग के हाथ में 
भी रहे। मैं यह चाहता हूं कि भारत के असैनिक सेवक चाहे वे केन्द्र के हों 
या प्रान्तों के, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के अधीन हों। श्रीमानू, आज कल का 
समय बहुत कठिन समय है। हमारा सारा समाज अवनति तथा पतन को प्राप्त हो 
रहा है। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारा समाज नई व्यवस्था के जन्म की प्रसव 
पीड़ा को अधिक काल तक न सहता रहे तो हमें अपनी असैनिक सेवाओं की 
नींव सुदृढ़ भूमि पर रखनी चाहिये। 


“अध्यक्ष: क्या आप खण्ड (3) के सम्बन्ध में अपना संशोधन नहीं उपस्थित 
कर रहे हैं? 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: जी हां, उपस्थित कर रहा हूं। श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव 
उपस्थित करता हूं किः 


“खण्ड (3) के परन्तुक की कण्डिका (ख) में, जाल था 30५ 
शाए०्ण़््ला2त 00 तांग्रागांइड3 ३ छल$इणा ता ॥शा0ए6 0 720706 ॥गा। गा क्या (जहां 
किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की 
शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी) ' शब्दों के स्थान पर 4 #_ा6 एगंणा ?ए70॥0 
986णं९९ (7णरा550, ०0, 35 ॥6 ०४5९८ 789 92, ॥6 8॥96 ?प0॥6 82०८ 
(00775$90॥ (यदि संघ के लोक सेवा आयोग, अथवा, यथास्थिति, राज्य के 
लोक सेवा आयोग) ' शब्द रखे जायें।” 


संविधान का मसौदा [[703 


मुझे इस संशोधन के सम्बन्ध में थोड़े से शब्द कहने हैं। इस परन्तुक में पदच्युत 
करने, पद से हटाने और पंक्तिच्युत करने का प्राधिकार तीन प्राधिकारियों को, अर्थात्‌ 
ऊंचे अधिकारियों को, राज्यपाल को और राष्ट्रपति को प्रदान किया गया हैं मेरे 
विचार से राज्यों को भी दोषी लोकसेवकों को पदच्युत करने की कुछ शक्ति प्राप्त 
होनी चाहिये, विशेषतः जब प्राधिकारियों को यह विश्वास हो जाये कि कोई व्यक्ति 
राजद्रोही है और उसे सेवा में रहने देना उचित नहीं है। किन्तु यह शक्ति कई 
प्राधिकारियों को प्राप्त नहीं होनी चाहिये। कई प्राधिकारियों को यह शक्ति प्रदान 
करना उचित नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो पदाधिकारी अपने को सुरक्षित नहीं 
समझेंगे। 

“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 0-श्री जसपत राय कपूर। 


*थ्री जसपतराय कपूर (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव 
उपस्थित करता हूं कि: 


“प्रस्तावित अनुच्छेद 282-ख में से, खण्ड (2) का उपखण्ड (ख) निकाल 


दिया जाये ओर इस अनुच्छेद का खण्ड (3) भी निकाल दिया जाये और 
उसके बाद के उपखण्ड (ग) को उपखण्ड (ख) कहा जाये।” 


प्रस्तावित अनुच्छेद 282-ख का खण्ड (2) इस प्रकार है:- 


“(2) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा, 
अथवा पद से नहीं हटाया जायेगा, अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया जायेगा, जब 
तक कि उसके बारे में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण 
दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया होः” 


खण्ड (2) के इस सारवान अंश के साथ तीन परनन्‍्तुक हैं, जिनमें से परन्तुक 
(ख) इस प्रकार हैः- 


“जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने 
की शक्ति रखने वाले किसी पदाधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी 
कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप 
में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर दिया जाये;” 


मैं इस उपखण्ड (ख) को निकालना चाहता हुं। 


इसके अतिरिक्त मैं एक अन्य खण्ड को भी निकालना चाहता हूं। वह खण्ड 
(3) है, जो इस प्रकार है:- 

“यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्‍या इस अनुच्छेद के खण्ड (2) के 

परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर 

देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति, 
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[ श्री जसपतराय कपूर] 


पदच्युत करने या पद्‌ से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने की शक्ति वाले 
प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।” 


यह स्पष्ट हो गया होगा कि खण्ड (3) का निकाला जाना आनुषंगिक है। 
3 08 (ख) और खण्ड (2) निकाले जायेंगे तो उसे भी निकालना आवश्यक 
जायेगा। 


श्रीमानू, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 282-ख का उद्देश्य सरकारी नौकरों की 
रक्षा करना है ताकि वे ये समझें कि वे तब तक दंडित नहीं किये जायेंगे जब 
तक इसके लिए कारण दिखाने का 8 क्‍्त अवसर न दिया जायेगा कि उन्हें 
दंडित करने का आदेश क्‍यों न दिया । किन्तु श्रीमान्‌, यद्यपि इस अनुच्छेद 
का उद्देश्य यह है कि सरकारी नौकरों को यह विश्वास दिलाया जाये कि वे सुरक्षित 
हैं किन्तु दुर्भाग्य से इस अनुच्छेद की शब्दावली कुछ ऐसी है कि खण्ड (2) 
के सारवान अंश में जो उपबन्ध हैं उनका आगे आने वाले विस्तृत परनन्‍्तुकों से 
अपहरण हो जाता है। इस प्रकार इस खण्ड के सारवान अंश में जो कुछ प्रदान 
किया गया है वह आगे के परनन्‍्तुकों द्वारा तो लिया गया है। यह अनुच्छेद पुराने 
भारत शासन अधिनियम की धारा 240 के आधार पर बनाया गया है। वास्तव में 
भारत शासन अधिनियम की हे धारा 240 ले ली गई है और उसे इस स्थल 
पर समाविष्ट कर दिया गया है। केवल दो और बातें जोड़ दी गई हैं। परन्तु उन 
दोनों से सरकारी नौकरों के हितों की हानि होती है। भारत शासन अधिनियम की 
धारा 240 के साथ जो दो नवीन अंश जोडे गये हैं वे प्रस्तावित अनुच्छेद का 
खण्ड (2) का उपखण्ड (ग) तथा खण्ड (3) हैं। मेरा यह निवेदन है कि प्रत्येक 
व्यक्ति को एक जन्मसिद्ध मूलभूत तथा प्रारम्भिक अधिकार प्राप्त है कि बिना सुनवाई 
हुए वह दंडित नहीं किया जायेगा। यह सच है कि इस अनुच्छेद में इस अधिकार 
को स्वीकार किया गया है किन्तु, जैसाकि मैं निवेदन कर चुका हूं, इस अधिकार 
को एक स्थल पर केवल स्वीकार मात्र करना और कई परनन्‍्तुकों को रखकर उसे 
पूर्णछप से नहीं तो उसके सार को अपहत करना न्यायपूर्ण नहीं प्रतीत होता। 


देखिये तो यह परन्तुक किस प्रकार के हैं। पहला परन्तुक इस प्रकार है:- 


“जहां कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया 
गया या पंक्तिच्युत किया गया है जिसके लिये दंड दोषारोप पर वह सिद्ध 
दोष हुआ है।” 


उस सरकारी नौकर को इसके लिये कारण दिखाने का अवसर प्रदान करने 
की आवश्यकता नहीं समझी गई है कि उसे पदच्युत करने, पद से हटाने अथवा 
पंक्तिच्युत करने के लिये आदेश क्‍यों न दिया जाये। खण्ड (2) का खण्ड (क) 
वर्तमान रूप में बहुत विस्तृत है। उसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सिद्धदोष 
हुआ हो, चाहे वह दोष कितना ही नगण्य क्‍यों न हो (क्योंकि साधारणतया उसका 
यही आशय है), तो वह पदच्युत किया जा सकता है, इत्यादि, और उसे इसके 
लिये कारण दिखाने का अवसर देने की आवश्यकता नहीं समझी गई है कि उसके 
खिलाफ इस प्रकार का आदेश क्‍यों नहीं निकाला जाये। यह बहुत विस्तृत उपबंध 
है और इसलिये, मेरे विचार से, यह आवश्यक है कि कोई इस आशय का खण्ड 
जोड़ा जाय कि यदि किसी दंड-दोषारोप के आधार पर कोई व्यक्ति सिद्धदोष हो 
तो उस दंड-दोषारोप में दुराचार भी अन्तर्ग्स्त होना चाहिये। 
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यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इस आशय का उपखण्ड नहीं है किन्तु 
कोई भी उच्च पदाधिकारी किसी नगण्य दोष के कारण, जिसके लिये कोई सरकारी 
नौकर सिद्धदोष हुआ हो, उसे पदच्युत अथवा पंक्तिच्युत करने की मूर्खता नहीं 
करेगा। यह सच है कि यह खण्ड इसी रूप में पुराने भारत शासन अधिनियम 
में था और यह कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरों ने इस खण्ड के रहने 
के कारण कभी यह अनुभव नहीं किया कि अनुचित रूप से अत्याचार होने अथवा 
दंड दिये जाने के कारण उन्हें उत्पीड़न सहन करना पड़ा है। किन्तु जब हम सब 
कुछ नये सिरे से आरम्भ करने जा रहे हैं और एक नवीन संविधान का निर्माण 
कर रहे हैं तो आखिर इस प्रकार की कमियों को क्‍यों पूरा न किया जाये... 


*अध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय से मैं कहूंगा कि वे अपने विचार संक्षेप 
में व्यक्त करें यह संशोधन स्पष्ट है और सदस्य यह आसानी से समझ सकते 
हैं कि इसका प्रभाव क्‍या होगा। 


*थ्री जसपतराय कपूर: मैं अपने विचार अवश्य ही संक्षेप में व्यक्त करना 
चाहता हूं और इसी कारण मैंने इस खण्ड के सम्बन्ध में एक संशोधन को उपस्थित 
नहीं किया है। मैं इस विषय पर अधिक कुछ नहीं कहूंगा। 


दूसरा परन्तुक, जिसे निकालने के सम्बन्ध में मैंने अपना संशोधन उपस्थित किया 
है, इस प्रकार हैः 


“जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने 
की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी 
कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप 
में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर दिया जाये;” 


इस दशा में सम्बन्धित व्यक्ति को इस प्रकार का अवसर देने की आवश्यकता 
नहीं है। मैं किसी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता जब किसी सरकारी 
नौकर को कारण दिखाने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य न हो। यह 
पूछा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति फरार हो जाये तो उसे यह अवसर किस 
प्रकार दिया जा सकेगा। मेरा सीधा-साधा उत्तर यह है कि सूचना उस जगह के 
पते से भेज दी जाये जहां वह फरार होते समय रहता था, अथवा उस पते से 
भेज दी जाये जो उसने अपने मालिक को दिया हो। इससे अवश्य ही यह समझा 
जायेगा कि उस व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर मिल गया है। न्यायालयों में अथवा 
कम्पनी की विधि के अधीन यह होता ही है। यदि किसी साझीदार को उसके 
पंजीबद्ध निवास स्थान पर सूचना दे दी जाती है तो वह पर्याप्त समझा जाता है। 
इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि किसी सरकारी नौकर के खिलाफ कोई आदेश 
दिया जाता है तो उसे सूचना देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। 


मैं चाहता हूं कि खण्ड (3) को भी निकाल देना चाहिये और यदि परन्तुक 
(ख) को निकालने के सम्बन्ध में मेरे संशोधन को स्वीकार किया गया तो खण्ड 
(3) को भी निकालना आवश्यक होगा। 
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[ श्री जसपतराय कपूर] 


इसके अतिरिक्त खण्ड (3) बहुत सख्त है क्योंकि उसके अधीन सरकारी नौकर 
को पदच्युत करने वाले अथवा अन्य प्रकार दंडित करने वाले प्राधिकारी का इस 
सम्बन्ध में निर्णणम कि उसे सूचना देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं, 
अन्तिम निर्णय हो जाता है। इस निर्णय के खिलाफ कोई अपील तक नहीं की 
रो रा इससे खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) का आशय ओर भी कठोर 
जाता है। 


मैं परन्तुक (ग) के सम्बन्ध में एक शब्द और कहूंगा। इसका यह आशय 
है कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल या शासक का समाधान हो जाता है कि राज्य 
की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया 
जाये तो इस प्रकार का अवसर देने की आवश्यकता नहीं हे। राजनैतिक सिद्धदोषों 
के सम्बन्ध में भी यदि किसी सिद्धदोष की स्वतंत्रता का अपहरण किया जाता 
है तो सरकार, जेसाकि हम सभी जानते हैं जो व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है उसे 
सूचित करती है कि वह किस स्थिति में और किन कारणों से निरुद्ध किया जा 
रहा है। उसे इसके लिये कारण दिखाने का अवसर दिया जाता है कि उसके 
खिलाफ अमुक-अमुक आदेश क्‍यों न निकाला जाये अथवा उसकी पुष्टि क्‍यों न 
की जाये। किन्तु इस उपखण्ड के अधीन यदि किसी सरकारी नौकर को पदच्युत 
किया जाता है, पद से हटाया जाता है अथवा पंक्तिच्युत किया जाता है तो उसे 
इस प्रकार का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता 
कि सरकारी नौकर को इस प्रारम्भिक अधिकार से क्‍यों वंचित किया जा रहा हेै। 
यदि हम यह चाहते हैं कि हमारे सरकारी नौकर योग्यता से कार्य करें, यदि हम 
यह चाहते हैं कि हमारे सरकारी नौकर प्रसन्न और समन्तुष्ट रहें, यदि हम यह चाहते 
हैं कि हमारे सरकारी नौकर सुरक्षा का अनुभव करके अपने कार्य में तल्लीन हों 
तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम यह उपबन्धित करें कि उनके खिलाफ तब 
तक आदेश नहीं दिये जायेंगे जब तक उन्हें इसके लिये कारण दिखाने का युक्तियुक्त 
अवसर न दिया जायेगा कि उन्हें क्‍यों दंडित न किया जाये। 


*अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मैं आज अर्थात्‌ दोपहर 
के भोजन तक 245वें अनुच्छेद तक सभी अनुच्छेदों को समाप्त कर देना चाहता 
हूं और मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से सहयोग चाहता हूं। संशोधन बहुत 
कुछ स्पष्ट ही है और यह भी स्पष्ट है कि उनका क्‍या प्रभाव होगा। इस कारण 
सशोधनों के पक्ष में अथवा विपक्ष में लम्बे भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। 
इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे संशोधनों को केवल उपस्थित 
ही करें और यदि वे बोलना ही चाहें तो दो मिनट से अधिक समय न लें। 


“पं, ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): श्रीमान्‌, मुझे अपने संशोधन 
संख्या 239, 244 और 245 को उपस्थित करने की आज्ञा दी जाये। 


मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक के उपखण्ड 
(क) में "००१०८ (आचार) ' शब्द के पश्चात्‌ पराए0पजारश गर0व। प्रा[शञापव८ 
(जिसमें दुराचार अन्तर्ग्स्त हो)' शब्द रखे जायें।” 
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अथवा, विकल्पत: 


“प्रस्तावित अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक के उपखण्ड (क) 
में ““४०28० (दोषारोप) ' शब्द के पश्चात्‌ धाए0जांध 7रणा॥ पा[ए१० (जिसमें 
दुराचार अन्तर्ग्स्त हों)” शब्द रखे जायें।” 


मैं यह प्रस्ताव भी उपस्थित करता हूं किः 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक के उपखण्ड 
(ख) में और खण्ड (3) में, (#82८70०४४७९ (व्यवहार्य)' शब्द के स्थान पर 
“00580]2 (सम्भव) ' शब्द रखा जाये।” 


मैं यह प्रस्ताव भी उपस्थित करता हूं किः 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक के उपखण्ड 
(ग) में ५5 5७॥57०0 (का समाधान हो जाता है) ' शब्दों के स्थान पर “८65 
(प्रमाणित करता है)' शब्द रखे जायें।” 


इन संशोधनों के सम्बन्ध में मुझे सभा का अधिक समय लेने की आवश्यकता 
नहीं है। संशोधन संख्या 239 के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि यह स्पष्ट 
है कि कई मामलों में न्यायालयों में लोगों को सिद्ध-दोष घोषित किया जाता हे 
किन्तु उन मामलों में कोई ऐसी बातें नहीं होती जिनके आधार पर उन्हें पद से 
हटाया जा सकता है। यदि इस खण्ड को वर्तमान रूप में रहने दिया गया और 
जिन शब्दों का मैंने प्रस्ताव रखा है उन्हें प्रविष्ट नहीं किया गया तो प्रत्येक दोष 
सिद्धि के आधार पर लोक-सेवक पदच्युत किये जा सकेंगे अथवा पद से हटाये 
जा सकेंगे। यह संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। मैं जानता हूं कि कई मामलों में 
लोग सैद्धान्तिक आपत्ति करने पर सिद्धदोष घोषित किये जाते हैं जैसाकि टीका न 
लगवाने पर। कई मामले लापरवाही के भी होते हैं। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें 
दुराचार का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी लोक-सेवक को केवल दोषसिद्धि 
के आधार पर पदच्युत किया गया अथवा पद से हटाया गया तो जनसाधारण को 
बहुत क्षोभ होगा। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के मामलों के सम्बन्ध 
में उनके गुण-दोषों पर विचार करके निर्णय किया जाये। मेरी यह धारणा है कि 
किसी मामले में ला क्ति का आदेश भी दोषसिद्धि के समान ही माना जा सकता 
है। यह हो सकता है कि किसी विधि सम्बन्धी बात के आधार पर कोई व्यक्ति 
भले ही विमुक्त किया गया हो किन्तु स्थिति को देखते हुए निर्णय से उसका दोष 
सिद्ध होता हो। इसके विपरीत किसी विधि-सम्बन्धी बात के आधार पर किसी व्यक्ति 
के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश दिया गया हो किन्तु स्थिति को देखते हुए निर्णय 
से वह निर्दोष सिद्ध होता हो। इस दशा में उचित यही होगा कि उसे पदच्युत 
न किया जाये अथवा पद से न हटाया जाये। इस स्थिति में मेरा सभा से निवेदन 
है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ताकि यथास्थिति ईमानदार लोगों की 
रक्षा हो सके और बेईमान लोगों को दंडित किया जा सके। 


अपने संशोधन संख्या 244 के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि, 
जैसाकि श्री जसपतराय कपूर कह चुके हैं, यह सच है कि जो कुछ एक हाथ 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


से दिया जा रहा है वह दूसरे हाथ से छीन लिया जा रहा है। इसमें नियमों को 
संतुलित किया गया है। किन्तु व्यवहार में तराजू को न तो मालिक के हित के 
लिये और न नौकर के हित के लिये झुकाना चाहिये। अनुच्छेद 282-ख का यह 
उपबन्ध न्‍्यायोचित है। किन्तु हमें यह देखना चाहिये कि व्यवहार में लोग उसके 
कारण कठिनाई में न पड़ें। इसी कारण मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि “व्यवहार्य ” 
शब्द के स्थान पर “सम्भव” शब्द रखा जाये। साधारणतया जब कभी सम्भव होगा 
सम्बन्धित व्यक्ति को कारण दिखाने के लिये सूचना देने का प्रयास किया जायेगा। 
यह उचित नहीं हे कि उसे अपने सामने न आने दिया जाये और उसे कारण 
दिखाने का अवसर न दिया जाये। ताकि कारण दिखाने के लिये अवसर देने के 
सम्बन्ध में “व्यवहार्य” शब्द का दुरुपयोग न किया जाये, मैंने यह कहा है कि 
जहां युक्तियुक्त रूप से यह “सम्भव” हो, उसे इसका अवसर दिया जाये। इससे 
प्रयेक लोक-सेवक को अवश्य ही यथोचित अवसर प्राप्त हो जायेगा। 


संशोधन संख्या 245 के सम्बन्ध में भी मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। इस 
उपबन्ध में “समाधान हो जाता है” शब्दों को प्रयोग किया गया हैं हम जानते हैं 
कि “समाधान” शब्द का क्‍या निर्ववन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति का 
समाधान नहीं होता। साधारणतया प्रभारी मंत्री का समाधान होता है। वास्तव में मंत्री 
का भी समाधान नहीं होता। समाधान होता है किसी सचिव अथवा उपसचिव का। 
इसलिये सतर्क रहने की दृष्टि से में “समाधान होता हे” शब्दों के स्थान पर 
“प्रमाणित करता है” शब्दों को रखना चाहता हूं। प्रमाणित होने पर पूरी सतर्कता 
बरती जा सकेगी। प्रमाणपत्र देने के पूर्व प्रभारी मंत्री अथवा राष्ट्रपति सम्बन्धित 
प्रश्त पर विचार करेगा। यदि “प्रमाणित करता है” शब्द रहेंगे तो प्रमाणपत्र देने 
के पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारी अवश्य ही विचार करेगा। किन्तु यदि “समाधान हो 
जाता है” शब्द रहे और यह समाधान लोक-सेवक के परोक्ष में हुआ तो जो रक्षा 
उसे प्रदान की गई है वह अस्पष्ट और भ्रामक ही सिद्ध होगी। 

“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 240 में जो मि. नज़ीरुद्दीन अहमद के नाम से हे, 
तीन भाग हैं। पहले भाग का आशय पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन संख्या 
239 से पूरा हो जाता है। दूसरे भाग का आशय संशोधन संख्या 0 से पूरा हो 
जाता है, जो श्री जसपतराय कपूर के नाम से है। केवल तीसरे भाग का आशय, 
जिसका उद्देश्य उपखण्ड (ग) को निकालता है, उपस्थित किये हुए किसी संशोधन 
से पूरा नहीं होता। 

*शथ्री नज़ीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): जी हां, श्रीमान्‌, स्थिति 
यही है। यद्यपि मेरे संशोधन के पहले भाग का उद्देश्य वही है जो पंडित ठाकुरदास 
भार्गग के संशोधन का है किन्तु उन दोनों में कुछ शाब्दिक अन्तर है। इसलिये 
यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पहले भाग को भी उपस्थित करना चाहता हुं। 

“अध्यक्ष: अच्छी बात है। 

*थ्री. नज़ीरुद्दीन अहमद: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 

“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक में 


(]) उपखण्ड (क) में “० 0९ शा०्णाव एण ०णावाल जाला ॥95 ।60 (0 ॥#85 
९णाशंलाणा णा 3 दगागा।।े टाधाए० (ऐसे आचार के आधार पर......जिसके लिए 
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दंड दोषारोप पर वह सिद्ध-दोष हुआ है)' शब्दों के स्थान पर 'ण 6 हाण्प्रात 
व ॥6 ॥88$ 960 ८णाशंल९१ ए जा णीलिा०6 ५0 शा 709 पर[/ए१८ (इस 
आधार पर.....कि वह किसी ऐसे दोष के लिये सिद्ध-दोष हुआ है जिसमें दुराचार 
अन्तर्ग्स्त है)' शब्द रखे जाये; और 


(2) उपखण्ड (ग) निकाल दिया जाये।” 


अपने अन्य संशोधन अर्थात्‌ संशोधन संख्या 246 के सम्बन्ध में, जिसका उद्देश्य 
खण्ड (3) को निकालना है मेरा यह निवेदन है कि उसका आशय श्री जसपतराय 
कपूर के संशोधन संख्या 0 से पूरा हो जाता है और इसलिये मैं उसे नहीं उपस्थित 
करना चाहता। 


श्रीमानू, मेरा निवेदन है कि यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है और इसका बहुत 
से सरकारी नौकरों के हितों पर प्रभाव पड़ता है। उच्च सरकारी पदाधिकारियों के 
सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वे बहुत सुरक्षित हैं। वे प्रभावशाली हैं और अपनी 
चिता स्वयं कर सकते हैं। उनमें से बहुत कम लोगों के साथ अन्याय होगा और 
यदि हुआ तो उसका निराकरण हो जायेगा। किन्तु मध्यम वर्ग के बहुत से 
लोक-सेवकों के प्रति जो बहुत दूरी पर जिलों में अथवा परगनों में सड़ते रहते 
हैं, यदि अन्याय हुआ तो उसके कारण उन्हें कहीं अधिक कष्ट सहन करना पड़ेगा। 
इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उन उपबन्धों पर, जिनका उन पर प्रभाव पड़े 
और जिनके कारण उनके प्रति बहुत अन्याय हो सकता हो सभा सावधानी से विचार 
करे। 


इस अनुच्छेद के खण्ड (2) में कहा गया है कि कोई पदाधिकारी तब तक 
पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से नहीं हटाया जायेगा, अथवा पंक्तिच्युत 
नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके बारे में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही 
के खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो। इसके 
बाद परन्तुक आता है। मेरा निवेदन है कि खण्ड (2) द्वारा जो सुरक्षा प्रदान की 
जा रही है उसका परन्तुक से पूर्णतया निराकरण हो जाता है। पहले परन्तुक का 
आशय यह है कि यदि कोई व्यक्ति दंड दोषारोप पर सिद्ध-दोष होने पर पदच्युत 
किया गया हो तो उसे कारण दिखाने का अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसा 
दोष-सिद्ध होना चाहिये जिसमें दुराचार अन्तर्गत हो। कई दोष ऐसे भी हें जैसे 
आघात करना, किसी चहारदीवारी के अन्दर घुस जाना, विधि की दृष्टि में मान 
हानि अथवा इसी प्रकार की अन्य बातें जिन्हें संक्षेप में ऐसे दोष कहा जाता हे 
जिनमें दुराचार अन्तर्ग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार के सभी मामलों में यदि कार्यालय 
का मालिक किसी को निकाल बाहर करने का प्रयास करे तो उसे कारण दिखाने 
का अवसर दिया जाना चाहिये। हम केवल यही मांग कर रहे हें। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बईःजनरल): खण्ड (3) को निकालने 
के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं हे। आपका संशोधन केवल उपखण्ड (ख) को 
निकालने के सम्बन्ध में है। 
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*भ्री नज़ीरुद्नीन अहमद: जी हां, मैंने इस संशोधन की भी सूचना दी हे। 
संशोधन संख्या 246 देखिये। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (3) को 
निकालने के सम्बन्ध में एक संशोधन श्री जसपतराय कपूर के नाम से है। 


“अध्यक्ष: एक संशोधन माननीय सदस्य महोदय (मि. नज़ीरुद्दीय अहमद) के 
नाम से भी है। 


*पाननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकर: वे अपना भाषण जारी रखें। मैं केवल 
उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: खण्ड (3) को निकालने के सम्बन्ध में मैंने एक 
संशोधन की सूचना दी थी किन्तु मैं उसे नहीं उपस्थित कर रहा हूं क्योंकि 
श्री जसपतराय कपूर उसे उपस्थित कर चुके हैं। मैंने यह बताया था कि मैं उसे 
क्यों नहीं उपस्थित कर रहा हूं किन्तु सम्भवत: डॉ. अम्बेडकर उससे अधिक 
दिलचस्प किसी बात को सुन रहे थे। 


श्रीमान्‌ू खण्ड (3) को निकालने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा जा चुका 
है। उसे मेरे मित्र श्री जसपतराय कपूर ने उपस्थित किया था। वे उसे उपस्थित 
कर चुके हैं। चूंकि आपने इस प्रश्न की ओर संकेत किया था और मुझे भी 
निर्देश दिये थे इसलिये मैंने उसे उपस्थित नहीं किया। मैं समझता हूं कि उसे 
उपस्थित करना अनावश्यक है। 


यह परन्तुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। परन्तुक (क) में यह प्रतिबन्ध रखा गया 
कि यदि कोई पदाधिकारी या लोक-सेवक दंड-दोषारोप पर सिद्धदोष हुआ हो तो 
उसे पद से हटाने, पदच्युत करने अथवा पंक्तिच्युत करने पर कारण दिखाने का 
अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु किसी अपराध के मामले में 
सिद्ध दोष होने का अर्थ यह नहीं है कि उसने अवश्य ही दुराचार किया हो। 
कई सम्मानित लोग भी किसी कारण से उत्तेजित होने पर लोगों पर आघात करते 
हैं और उन्हें सिद्धदोष भी घोषित किया जाता है। किन्तु उसकी नेतिकता तथा दिद्वत्ता 
पर इसकी छाया बिल्कुल भी नहीं पड़ती और न वह इस कारण सरकारी नौकरी 
के अयोग्य ही हो जाता हैं यदि वह किसी ऐसे मामले में सिद्धदोष बताया गया 
हो जिसमें दुराचार अन्तर्गत हो तो निस्सन्देह उसे अवसर देने की आवश्यकता 
नहीं है। किन्तु मैं आनी बातों को परन्तुक (क) तक ही सीमित रखना चाहता 
हूं जिसके अधीन ऐसे दोषों के लिये कारण दिखाने का अवसर देने की आवश्यकता 
नहीं है, जिनसे दुराचार अन्तर्ग्स्‍स्त हो, क्योंकि इन दोषों के लिये दोष सिद्धि अन्तिम 
होगी और वुछ बातों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। 


श्री जसपतराय कपूर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हमेशा अवसर देने की 
आवश्यकता क्‍यों है। “यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति 
को कारण दिखाने का अवसर दिया जाये” पद का क्‍या अर्थ है? वास्तव में किसी 
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कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति को बड़ी आसानी से सूचना दी जा सकती 
है। यदि वह भाग जाता है तो उसे उस कारण भी पदच्युत किया जा सकता है। 
यदि वह छुट्टी पर रहता है तो उसका पता ज्ञात होता है और सूचना उस पते 
से भेजी जा सकती है। मैं केवल यह चाहता हूं कि अवसर दिया जाना चाहिये। 
अवसर देने का बहुत महत्व है। कभी स्पष्टीकरण से किसी मनोविकल के सम्बन्ध 
में कई सारपूर्ण बातें ज्ञात हो सकती हैं और उनसे उस व्यक्ति को सहायता मिल 
सकती है। अवसर न देने का अर्थ है न्याय न करना। 


इसके अतिरिक्त श्रीमान्‌ू, मेश एक संशोधन जिसका आशय किसी अन्य संशोधन 
से पूरा नहीं होता इस परन्तुक के खण्ड (ग) को निकालने के सम्बन्ध में हे। 
इसे में बहुत महत्व देता हूं। खण्ड (ग) इस प्रकार है:- 


“जहां, यथा स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या शासक का समाधान हो जाता 
है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि उस व्यक्ति को 
ऐसा अवसर दिया जाये।” 


“राज्य की सुरक्षा” पदावली प्रत्येक व्यक्ति को इतनी प्यारी है कि प्रत्येक 
जगह उसी को काम में लाया जाता है। परन्तुक (ग) में उस पर बहुत जोर दिया 
गया है। यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि राज्य 
की सुरक्षा को बनाये रखना आवश्यक है। किन्तु मेरी समझ में यह बिल्कुल नहीं 
आता कि जब कोई सरकारी पदाधिकारी पद से हटाया जाता है या पदच्युत किया 
जाता है और उसे इसके लिये कारण दिखाने का अवसर दिया जाता है कि उसे 
पदच्युत क्‍यों न किया जाये अथवा पद से क्‍यों न हटाया जाये तो इससे राज्य 
की सुरक्षा पर क्‍या असर पड़ता है। मैं केवल यह चाहता हूं कि उसे इसके 
लिये अवसर मिलना चाहिये। यदि कोई पदाधिकारी बहुत ही अनुचित व्यक्ति हे 
और वह राज्य की सुरक्षा को हानि पहुंचाता है और इस सम्बन्ध में उसके सभी 
कार्य बहुत ही खतरनाक हैं तो उसे निरुद्ध किया जा सकता है। तब भी उसे 
स्पष्टीकरण का अवसर देने से राज्य की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि 
उसका आचरण खराब है और उसके कारण देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हे 
तो उससे निबटने के लिये बहुत सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। किन्तु यह न्यायपूर्ण 
तथा युक्तियुक्त न होगा कि उसे किसी कारण से स्पष्टीकरण के अवसर से वंचित 
किया जाये। श्रीमान्‌, मेरे विचार से, इस प्रकार के प्रसंग में राज्य की सुरक्षा का 
कोई भी प्रश्न नहीं उठता। किसी व्यक्ति को ऐसा अवसर देने से राज्य को सुरक्षा 
पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि वह व्यक्ति निरुद्ध है तो उसे 
कारागार में सूचना दी जा सकती है और वह अपना स्पष्टीकरण भेज सकता है। 
उस पर विचार करने में कोई हानि नहीं होगी। उसके प्रति न्याय करने में क्‍या 
हानि होगी? वह राज्य की सुरक्षा के लिये खतरनाक हो सकता है किन्तु इस कारण 
उससे यथोचित रूप से निबटने के लिये पर्याप्त उपबन्ध हैं। हम इस समय सेवाओं 
की सुरक्षा पर विचार कर रहे हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि सेवकों 
को कारण दिखाने का अवसर देना चाहिये या नहीं यदि हम यह कहते हैं कि 
राज्यपाल की अथवा राष्ट्रपति की यह सम्मति है कि सम्बन्धित व्यक्ति बहुत 
खतरनाक है और इसी आधार पर उसे पदच्युत कर देना चाहिये तो बात दूसरी 
हो जाती है। किन्तु जब उसे इस आधार पर पदच्युत अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया 
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जाता है कि उससे राज्य की सुरक्षा को खतरा है तब अपने कदाचार अथवा कमी 
को स्पष्ट करने के लिये अवसर न देने के लिये राज्य की सुरक्षा का कारण 
एक बहाना ही होगा। 


मेरे विचार से “राज्य की सुरक्षा” जेसी उच्च पदावली को रखने का कोई 
अर्थ नहीं होगा यदि यह पदावली रखी गई तो प्रत्येक व्यक्ति यही चिल्लायेगा 
“राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा”। मेरा यह निवेदन है कि 
यदि किसी पदाधिकारी को कारण दिखाने का अवसर देने से भारत की सुरक्षा 
पर गहरा प्रभाव पडेगा और यदि भारत की सुरक्षा इसी पर निर्भर है तो मेरे विचार 
से भारत में कोई सुरक्षा नहीं है। यदि किसी साधारण पदाधिकारी को सफाई का 
अवसर देने से भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है तो वास्तव में वह बहुत 
खतरे में है। ऐसे मामलों में होता यह है कि ऊंचे पदाधिकारी लोगों को बिना 
पर्याप्त कारण के पदच्युत कर देते हैं। यह कभी द्वेष भाव से भी किया जाता 
है। यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा निरपेक्ष होकर ही यह किया जाता हे। हम 
इस प्रकार की बातें सुनते हैं। ये बातें समाचार-पत्रों में नहीं प्रकाशित होती हैं और 
न इनके विषय में विधान सभाओं में प्रश्न ही पूछे जाते हैं, किन्तु होती हैं यह 
प्रायः कारण दिखाने का अवसर देने से अपराधी के वक्तव्य का उल्लेख रहेगा 
उसे कारण लिखने की आज्ञा देने से किसी प्रकार की हानि नहीं होगी और लाभ 
बहुत होगा। सम्भव है किसी पदाधिकारी ने द्वेष के कारण उसे पदच्युत किया हो। 
उससे ऊंचा पदाधिकारी उसके स्पष्टीकरण को पढ़ेगा और उसके प्रति न्याय करेगा। 
उपबन्धित यह है कि उसे पदच्युत करने वाले पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। 
एक उच्च पदाधिकारी को ऐसी शक्ति प्रदान करना, जिसे वह मनमाने ढंग से प्रयोग 
कर सकता है, बहुत ही अनुचित है। वास्तव में वह पदाधिकारी ही शिकायत करेगा, 
वही निर्णय करने वाला न्यायाधीश होगा और वही अपील सुनने वाला अन्तिम 
प्राधिकारी भी होगा। उसके प्राधिकार पर आपत्ति करने का कोई अर्थ नहीं होगा। 
इस परन्तुक के खण्ड (क) और (ख) 935 के भारत शासन अधिनियम की 
धारा 240 के परन्तुक से लिये गये हैं। उस समय इन खण्डों को उचित ही 
कहा जा सकता था क्‍योंकि एक साम्राज्यशाही सरकार शासन कर रही थी और 
वह जिसे चाहती थी पदच्युत कर देती थी और उसे सफाई देने का अवसर नहीं 
देती थी। किन्तु अब हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। हमें अपने गरीब कर्मचारियों 
के अधिकारों तथा उनकी स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने की चिता होनी चाहिये। 
वे मध्यम वर्ग के लोग होते हैं और उन्हें रक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिये 
भारत शासन अधिनियम में ये खण्ड (क) और (ख) चाहे जिस कारण रखे गये 
हों किन्तु स्वतन्त्र भारत में उनके लिये कोई स्थान नहीं है। हमें अपना दिमाग 
खुला रखना चाहिये और सफाई देने के अधिक अवसर देने चाहियें। हमारा यह 
कर्तव्य है कि हम सफाई देने का अवसर प्रदान करें। यदि युक्तियुक्त असर नहीं 
दिया गया तो सुरक्षा का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। 


श्रीमानू, इन संशोधनों पर बहुत सावधानी से विचार किया जाना चाहिये क्योंकि 
इनका उन कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा जो अपने असंतुष्ट पदाधिकारियों की दया 
पर निर्भर रहेंगे। उन्हें पर्याप्त रक्षण की आवश्यकता होगी। जो भी रक्षण प्रदान 
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किया गया है वह नाम मात्र का ही रक्षण है और उसका केवल मनोवैज्ञानिक 
आधार ही है। आपको सफाई देने का अवसर प्रदान करना चाहिये। इस परन्तुक 
के ये खण्ड प्रयोग में नहीं आ सकते और इन्हें निकाल देना चाहिये। परन्तुक 
(क) को इस प्रकार परिवर्तित कर देना चाहिये कि वह केवल दुराचार सम्बन्धी 
अपराधों के सम्बन्ध में ही रह जाये। 


श्रीमान्‌ू, मैं जितना समय लेना चाहता था उससे कुछ अधिक समय ले चुका 
हूं। मुझे आपका यह निर्णय शिरोधार्य है कि हमें अपने भाषणों को जितना छोटा 
हो सके उतना छोटा कर देना चाहिये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं छोटे से 
छोटे भाषण दुंगा। 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 24।। श्री शिब्बन लाल सक्‍सेना। जो संशोधन उपस्थित 
किये गये हैं उनसे संशोधन संख्या 244 और 242 दोनों का आशय पूरा हो जाता 


है। 


प्रो. शिव्बन लाल सक्सेना (संयुक्तप्रान्तःजनरल) : श्रीमान्‌, मैं बोलना चाहता 
हू। 

“अध्यक्ष: अभी नहीं। अब संशोधन संख्या 243 आता है। श्री कामत! आपके 
संशोधन का आशय भी एक उपस्थित किये गये संशोधन से पूरा हो जाता है। 


*भ्री एच.वी. कामत (मध्य प्रान्‍्त और बरार : जनरल): उसमें उसका पूरा 
आशय नहीं आता। उसके विकल्‍प का आशय पूरा नहीं होता। 


“अध्यक्ष: अच्छी बात है। भाषणों के समय के सम्बन्ध में में सख्ती बरतना 
चाहता हूं। 


*भ्री एच.वी. कामतः किन्तु इस विषय के महत्व को देखते हुए कुछ ढील 
होनी ही चाहिये। यदि मैं किसी तर्क को दुहराऊं तो मुझे रोक दिया जाये। 


“अध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय संशोधन संख्या 243 के विकल्प को न 
पढ़ें। 


*भ्री एच.वी. कामतः मेरा संशोधन इस प्रकार हे: 


“(क) प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख में, खण्ड (2) के परन्तुक के 
उपखण्ड (ख) में, ॥॥/ णा 5ण0॥6 72880 [0 98 760096०0 9५४ ॥9 4_पा0गए 
वा जावगराए व 5 ॥07635090]9 [/3९००९४0]९ 00 शाए2 ॥9 9श४$४०ा थ ०.9णाॉप्रा[[५ 
० ४॥0977£2 ८४१४० (किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया 
जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण 
दिखाने का अवसर दिया जाये)' शब्दों के स्थान पर “णा ह्ञाण्परात5 [0 96 
7९८04 6व का णवताहु ॥40 6 जीशर३ी०0प्रॉा$ एण त॥ 9शड5णा ॥आ९ प्रातिएजा 
(इस कारण से, जो लेखबद्ध किया जायेगा, कि उस व्यक्ति का पता ज्ञात 
नहीं है)' शब्द रखे जायें; 
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(ख) प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक का 
उपखण्ड (ग) निकाल दिया जाये। 


(ग) प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख का खण्ड (3) निकाल दिया जाये।” 


इस अनुच्छेद में जिस अन्याय को स्थान दिया गया है उसके विरुद्ध कई माननीय 
सदस्यों ने आवाज़ उठाई है और मैं भी उनका साथ देना चाहता हूं। हम संविधान 
की प्रस्तावना में यह घोषित कर चुके हैं कि संविधान का आधार-स्तम्भ न्याय 
ही होगा। हमने अपने आदर्श को प्रस्तावना में ही सम्मानित स्थान प्रदान किया हे 
और कहा है कि सभी को सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान किया 
जायेगा। मुझे आशा है कि हम लोगों के किसी वर्ग को भी, चाहे वह लोक-सेवकों 
का वर्ग हो अथवा अन्य लोगों का, उस आधारभूत न्याय से वंचित नहीं रखेंगे 
जिसका उन्हें अधिकार है। मैं इस पर विचार कर रहा था कि इन अनुच्छेदों को 
अर्थात्‌ अनुच्छेद 282-क, 282-ख और 282-ग को संविधान में समाविष्ट करने 
की आवश्यकता है या नहीं। मैं विचार कर रहा था कि क्या हम इस सभा में 
समवेत होकर केवल वकीलों के समान असैनिक सेवकों के लिये मूल-नियम अथवा 
असैनिक-सेवा-सम्बन्धी नियमावली बना रहे हैं अथवा स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ स्वतन्त्र लोगों के लिये एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं--वह संविधान 
जिसमें स्वतन्त्रता, समता तथा न्याय के आदर्शों का समावेश है। इन अनुच्छेदों से 
असैनिक-सेवा-सम्बन्धी नियमावली का ही स्मरण होता है। संविधान में इन अनुच्छेदों 
की आवश्यकता नहीं है। संसार के किसी भी संविधान में इस प्रकार के नियम 
समाविष्ट नहीं हैं। एक स्वतन्त्र देश का संविधान बनाने में हमारी मसौदा समिति 
का पथ प्रदर्शन 935 के भारत शासन अधिनियम से ही होता है मुझे इसका 
खेद है। मेरे मित्र मि. नज़ीरुद्दीन अहमद ने बताया था कि असैनिक सेवाओं के 
सम्बन्ध में हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम के उपबन्धों की नकल करना 
कितना अन्यायपूर्ण होगा। कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि यह 
हमारे सुनाम पर एक कलंक है और इससे उस न्याय का अपहरण होता है जिसे 
हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में स्थान देकर सारे संसार में घोषित किया है। 
मेरा केवल यह निवेदन है कि यदि हम इस अनुच्छेद को इसी रूप में स्वीकार 
कर लेंगे तो सेवाओं में लगे हुए लोगों का अपने काम में मन नहीं लगेगा। उनका 
नेतिक पतन हो जायेगा और वे योग्यता से काम नहीं करेंगे। उनके सर पर हमेशा 
ही तलवार लटकती रहेगी। वह जाने कब गिर जाये, जाने कब कोई सनकी और 
विघातक मंत्री उसे गिरा दे। 


“अध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय तीन मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। 


*श्री एच.वी. कामतः मैं पांच मिनट से अधिक नहीं लूंगा। मैं आज किसी 
अन्य अनुच्छेद पर नहीं बोल रहा हूं। 


“अध्यक्ष: आप अपने व्याख्यान को समाप्त कीजिये। 


*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌ू, वह व्याख्यान नहीं है। किन्तु यदि आप उसे 
यह कहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। 
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श्रीमान्‌ू, में यह कह रहा था कि सार्वजनिक सेवाओं में लगे हुए लोग, जब 
उनके सर पर यह तलवार लटकती रहेगी तो अपने काम में मन नहीं लगायेंगे। 
द्वेष रखने वाला कोई मंत्री किसी असैनिक सेवक को बिना सफाई देने का अवसर 
दिये हुए ही, किसी दिन पदच्युत कर सकता है अथवा पद से हटा सकता हे। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुच्छेद में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल का उल्लेख किया 
गया है, किन्तु उसका अर्थ है मंत्री अथवा मंत्रिपरिषद्‌। कोई भी मंत्री अपनी धुन 
में किसी लोक-सेवा को यह सूचना दे सकता है-“राज्य की सुरक्षा को दृष्टि में 
रखते हुए मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करता हूं। आप सेवा से अलग किये जाते 
” यह किसी भी व्यक्ति के लिये अन्यायपूर्ण है॥। असैनिक सेवक का तो कहना 

क्या। 


उपखण्ड (ख) के सम्बन्ध में मेरे विचार से पंडित ठाकुरदास भार्गव अथवा 
मि. नज़ीरुद्वीी अहमद ने इस ओर ध्यान दिलाया हे कि केवल एक स्थिति में 
लोक-सेवक को सफाई देने के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकेगी और वह 
तब नहीं दी जा सकेगी जब वह लापता होगा। इसी कारण मैंने विकल्पत: संशोधन 
(क) उपस्थित किया है जिसका आशय यह है कि, “किसी कारण से जो उस 
प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं हे 
इत्यादि, इत्यादि” शब्दों के स्थान पर, “इस कारण से जो लेखबद्ध किया जायेगा, 
कि उस व्यक्ति का पता ज्ञात नहीं है” शब्द रखे जायें। केवल इसी स्थिति में 
किसी लोक-सेवक को सूचना नहीं दी जा सकेगी। इस अनुच्छेद की दो कमियां 
यह हैं कि खण्ड (ख) और (ग) के अधीन कोई व्यक्ति, उसे बिना सफाई देने 
का अवसर दिये हुए तुरंत ही हटाया जा सकता है। यदि सूचना देना सम्भव न 
हो तो मैं चाहता हूं कि प्राधिकारी इसका उल्लेख करे कि उस व्यक्ति का पता 
ज्ञात नहीं है। यदि उसका पता ज्ञात है तो राज्य पर इसका दायित्व है कि वह 
उस व्यक्ति को सफाई देने का अवसर दे। इस कारण खण्ड (ग) निकाल दिया 
जाना चाहिये। यह बहुत ही अनुचित है कि किसी व्यक्ति को तुरंत ही निकाल 
दिया जाये और उसे अपनी सफाई देने का अवसर भी न दिया जाये। आपको 
स्मरण होगा कि पिछले महायुद्ध में जेलों में बन्दियों को सूचित किया गया था 
कि वे किस कारण बन्दी बनाये गये हैं और उन्हें लिख कर अर्जी देने का अवसर 
दिया गया था। सरकारी सेवक, जो राज्य के शासन-संगठन के मुख्य अंग हैं, इससे 

वंचित रहेंगे। 

एक अन्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता है इस अनुच्छेद में 
अपील के किसी अधिकार का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है। मेरी यह धारणा 
है कि प्रत्येक लोक-सेवक को हटाने के पहले इसका कारण दिखाने का तो अवसर 
मिलना ही चाहिये कि वह क्‍यों नहीं हटाया जाये और साथ ही इस प्रकार के 
आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिये। 


*अध्यक्ष: माननीय सदस्य आठ मिनट ले चुके हैं। 
*थ्री एच.वी. कामतः अश्रीमान्‌, दुर्भाग्य से.... 
“अध्यक्ष: मेरी रियायत से उन्हें लाभ नहीं उठाना चाहियें। 


श्री एच.वी. कामतः मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। यदि इस अनुच्छेद 
को बिना किसी संशोधन के दुर्भाग्य से स्वीकार कर लिया गया तो मेरी यह धारणा 


]76] भारतीय संविधान-सभा [8 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ श्री एच.वी. कामत] 


है कि लोक-सेवक चाहे वे संघ के हों अथवा राज्यों के, जिनका देश के सुयोग्य 
प्रशासन के लिये बहुत महत्व है, केवल गुलाम और दास होकर रह जायेंगे। मैं 
यह सोच कर कांप उठता हूं कि यदि यह स्थिति उत्पन्न हुई तो हमारे प्रशासन 
का क्या होगा। श्रीमान्‌, मैं सिफारिश करता हूं कि मेरे संशोधन... 

“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 247। 

*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌, में समाप्त कर रहा हूं। 

“अध्यक्ष: में अगले संशोधन के प्रस्तावक को उसे उपस्थित करने के लिए 
बुला चुका हूं। 

*भ्री एच.वी. कामतः मुझे खेद है कि आज आप बहुत सख्ती कर रहे हें। 


*अध्यक्ष: मुझे खेद है कि मैंने जो ढील दी है उससे आप लाभ उठा रहे 
संशोधन संख्या 247, श्री मुनावल्‍ली। 


गण 


*भ्री बी.एन. मुनावल्‍ली (बंबई राज्य): श्रीमान्‌ मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (3) में (४ (यदि)' शब्द के 
स्थान पर ६, णा ॥6 ब|शरक्वांणा ण 6 9०८5०, 5० थरी०टा८0, (यदि, संबंधित 
व्यक्ति के आवेदनपत्र देने पर)' शब्द रखे जायें। 


(2) सातवें सप्ताह की सूची | के संशोधन संख्या 2 में प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (3) में “9 9०४०॥ (किसी व्यक्ति)' शब्दों के 
स्थान पर काश (उसे)' शब्द रखा जाये।” 


यदि यह नहीं किया गया तो अनुच्छेद 282-ख (2) (ख) के अधीन जिस 
व्यक्ति को सूचना नहीं दी जायेगी उसके संबंधी अथवा मित्र आपत्ति करेंगे, अथवा 
यदि नौकरों का कोई संगठन अस्तित्व में होगा तो वह आपत्ति करेगा। इस प्रकार 
इस खण्ड के अधीन आपत्ति करने की बहुत गुंजाइश है। मेरे संशोधन का उद्देश्य 
यह है कि केवल संबंधित व्यक्ति ही आपत्ति कर सके। केवल उसी व्यक्ति को 
आपत्ति करनी चाहिये ताकि उस पर विचार करके विधि के अनुसार उसे निबटाया 
जा सके। इस अनुच्छेद में जो सामान्य सिद्धान्त सन्निहित हैं उनका विभिन्न राष्ट्रों 
की विधियों में समावेश है। अमरीका में भी इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया 
गया है कि नौकरी स्थायी होनी चाहिये। इंग्लिस्तान में भी स्थायी नौकरी की परम्परा 
इतनी सुदृढ़ है कि कोई नवीन मंत्रिमण्डल उसे खण्डित नहीं कर सकता। इस 
प्रकार के सभी उपबन्धों का सार इस अनुच्छेद में समाविष्ट है। कुछ माननीय 
सदस्यों ने यह कहा है कि इस अनुच्छेद में जो कुछ उपबंधित है वह परन्तुक 
द्वारा समाप्त कर दिया गया है। श्रीमानू, बात यह नहीं है। मेरे विचार से यह परन्तुक 
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केवल उन असैनिक सेवकों पर लागू होगा जिनकी वफादारी के संबंध में बहुत 
सन्देह होगा। ऐसे असैनिक सेवक भी रहते हैं जिनकी, उनके राजनैतिक संबंधों 
के कारण आलोचना होती है और वर्तमान सरकार के प्रति जिनकी वफादारी के 
संबंध में संदेह प्रकट किया जाता है। इस स्थिति में उनसे इस परन्तुक के अधीन 
निबटने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं हे। अन्य राष्ट्रों के इतिहास में भी 
ऐसी विधियों का उल्लेख मिल सकता है। उदाहरणार्थ, जब 933 में जर्मनी में 
राष्ट्रीय समाजवादी पदारूढ़ हुए तो उन्होंने असैनिक सेवा विधि प्रख्यापित की जिसमें 
यह उपबन्धित था कि वे असैनिक सेवक, जिनके राजनेतिक संबंधों पर सन्देह 
प्रकट किया जा सकता है और जिनकी आलोचना की जा सकती है, पदच्युत अथवा 
पंक्तिच्युत किये जा सकते हैं। उनके विरुद्ध भी वहां सख्त कार्यवाही की गई जिन्होंने 
उस समय की सरकार का खुले तौर पर विरोध किया। इसी प्रकार हमारे देश 
में भी, इन असैनिक सेवकों के सम्बन्ध में, जिनकी वफादारी पर संदेह किया 
जा सकता है और जो सरकार का खुले तौर पर विरोध करते हैं, कोई ऐसा उपबन्ध 
होना चाहिये जिसके आधार पर विभागों के प्रधान उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही 
कर सकें। इसलिये मेरे विचार से इस परन्तुक को रहने देना चाहिये। मैं इस अनुच्छेद 
के उपबन्धों का हृदय से समर्थन करता हूं। 


*अ्री महबूब अली बेग (मद्रास : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, यह एक खेद 
की बात है कि इस महत्वपूर्ण विषय को जिसका लाखों लोक-सेवकों पर प्रभाव 
पड़ता है, ऐसे समय में हमारे सामने रखा गया है जब हमारे पास बहुत कम 
समय रह गया है। किन्तु अध्यक्ष महोदय ने कृपा करके हमें इस संबंध में अपने 
संशोधन उपस्थित करने का समय दे ही दिया है। श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित 
करता हूं किः 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) में, “४८४०१ 8॥9]] ७८ 
(उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक)' शब्दों के पश्चात्‌ 'डप्रछएएथा०व0 
(निलम्बित)' शब्द प्रविष्ट किया जाये।” 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक के उपखण्ड 
(क) में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:- 


“0 0णी्लि<०65 णए शाफएशज, 2ए7फ्रांणा ण ॥0350, ० एणीलिा065$ वाए0[ शाह? 
7709 ०॥॥0१००7८५ (घूसखोरी, भ्रष्टाचार अथवा देशद्रोह के अपराधों के लिये 
अथवा ऐसे अपराधों के लिये जिनमें दुराचार अन्तर्ग्रस्त हो) ” 


अब मैं 325वें संशोधन को उठाता हुं। 
“अध्यक्ष/ उसका आशय एक उपस्थित किये गये संशोधन से पूरा हो गया 


है। 


*थआ्री महबूब अली बेगः संशोधन संख्या 325, 326 और 327 उपस्थित किये 
जा चुके हैं। किन्तु मैं उनके सम्बन्ध में बोलूंगा। तब, श्रीमान्‌, मैं संशोधन संख्या 
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[श्री महबूब अली बेग] 
328 को उठाता हूं। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन खण्ड रखा 
जाये; 


>गुशरल एक्ाधाशा। ॥ ॥6 ०85४९ ए एआंणा इधशं०25, ॥70 ॥6 ॥,225]4प76 0 
॥6 8926, ॥ 6 ९88४९ 0 8996 इछएण०25, 9 ]8979 6त0णा ॥परट5 भाव 
722प४०णा$ ॥ 5 929 क्‍0 98 0]079206 99 ॥6 १[70%॥[]96 3प079. 7 


(संघीय सेवाओं के सम्बन्ध में संसद और राज्य की सेवाओं के संबंध में 
राज्य का विधानमण्डल इस संबंध में नियम तथा विनियम निर्धारित करेगा जिनका 
समुचित प्राधिकारी अनुसरण करेगा।) 


अनुच्छेद 282-क के अधीन लोक-सेवक, यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल 
के प्रसाद-पर्यनत पद धारण करता है। इससे यह प्रकट होता है कि विधि की 
स्थिति यह है कि यदि कोई लोक-सेवक पदच्युत किया गया हो अथवा पद से 
हटाया गया हो तो वह किसी न्यायालय द्वारा अपने को अपने पद पर नहीं नियुक्त 
करा सकता। विधि-संकत स्थिति इस प्रकार है। इस कारण यह बहुत ही आवश्यक 
है कि हम पर्याप्त न्यायपूर्ण रक्षणों को रखें ताकि सेवक कार्यालय में अपने को 
सुरक्षित समझें क्योंकि इसी प्रकार राज्य का तथा प्रशासन का कल्याण निर्भर रहता 
है। श्रीमानूु, इस अनुच्छेद 282-ख में इस प्रकार के रक्षणों की व्यवस्था है। हमें 
यह देखना है कि वे पर्याप्त तथा न्यायपूर्ण हैं या नहीं। अनुच्छेद 282-ख पर 
वादानुवाद करते समय हमें इसी प्रश्न पर विचार करना है। मेरे पहले संशोधन में, 
अर्थात्‌ संशोधन संख्या 323 में यह प्रस्ताव रखा गया है कि कोई लोक सेवक 
तब तक निलम्बित नहीं किया जा सकता है जब तक उसे इसके मिलये कारण 
दिखाने का अवसर न दिया जाये कि वह क्‍यों न निलम्बित किया जाये। निलम्बन 
का दंड एक कठोर और गम्भीर दंड है। जहां तक संशोधन संख्या 323 का सम्बन्ध 
है उसमें, श्रीमानू, यही प्रस्ताव रखा गया है। 


मेरा संशोधन संख्या 324 खण्ड 2 के परन्तुक के उप-खण्ड (क) के सम्बन्ध 
में है। मेरा यह प्रस्ताव है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत 
किया गया या हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया हो जिसके लिये दंड-दोषारोप 
पर वह सिद्धदोष हुआ है तो उस लोक सेवक को इसके लिये कारण दिखाने 
का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है कि वह क्‍यों न पदच्युत किया जाये 
अथवा पद से हटाया जाये। मुझसे पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्य यह 
तर्क उपस्थित कर चुके हैं कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध-दोष 
तथा दंडित हो सकता है जिसका लोक-सेवक के कर्तव्य से विमुख होने से अथवा 
दुराचार से अथवा नैतिक पतन से कोई सम्बन्ध न हो और ऐसे मामलों के उन्होंने 
उदाहरण भी दिये हैं। मैंने भी दो तीन उदाहरण दिये हैं जैसे घूसखोरी, भ्रष्टाचार 
अथवा देशद्रोह के अपराध अथवा ऐसे अपराध जिनमें दुराचार अन्तर्ग्रस्त हो। यदि 
कोई लोक-सेवक इन अपराधों के मामलों में, जो बहुत ही गम्भीर मामले होंगे, 


संविधान का मसौदा [79 


सिद्धदोष अथवा दंडित हुआ तो उसे सफाई का अवसर न देना चाहिये। यह उचित 
ही प्रतीत होता है किन्तु यदि आप यह कहते हैं कि वह दंड-न्यायालय के सम्मुख 
सिद्ध-दोष हुआ है और इस कारण उसे किसी प्रकार का अवसर नहीं देना चाहिये 
तो इसका अर्थ यह होगा कि इसके अन्तर्गत बहुत से मामले आ जायेंगे। इस कारण, 
श्रीमान्‌ू, मेश निवेदन है कि मसौदा-समिति ने जिस संशोधन का मसौदा तैयार किया 
है उसे मेरे प्रस्ताव के अनुसार संशोधित कर देना चाहिये। 


मैंने देशद्रोह शब्द को जानबूम कर इस कारण रखा है। खण्ड (ग) के अधीन 
सम्भवत: सभी ऐसे मामले आ जाते हैं जिनमें किसी व्यक्ति पर यह सन्देह किया 
जाता है कि वह वफादार नहीं है। किन्तु यह तर्क उपस्थित किया जा सकता हे 
कि यह सिद्ध नहीं हो सकता कि कोई लोक-सेवक वफादार नहीं है। यह भी 
सच है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध केवल आरोप मात्र ही हों। मेरा निवेदन हे 
कि या तो उसे यह सिद्ध करने का अवसर दिया जाये कि वह बेवफा नहीं हे 
या न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जाये और यह प्रमाणित किया जाये कि 
वह बेवफा और देशद्रोही हे। इस स्थिति में उसे सफाई देने का अवसर प्रदान 
करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य आरोपों के संबंध में यह 
उचित नहीं हे कि उसे यह बताने का अवसर न दिया जाये कि वह किस प्रकार 
बेवफा नहीं है और उसे क्‍यों न पदच्युत किया जाये। 


श्रीमानू, खण्ड (ख) के संबंध में मेरे माननीय मित्रों ने यह तर्क उपस्थित 
किया हे कि किसी ऐसे मामले की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें किसी 
व्यक्ति को सूचना नहीं दी जा सकती और युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जा सकता। 
मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का खण्ड रखा ही क्‍यों गया है जबकि 
उद्देश्य यह न हों कि अपराधी के लापता हो जाने पर जांच करने वाले अधिकारी 
के काम में सुविधा हो जाये। इस स्थिति के लिये जो प्रक्रिया निश्चित की गई 
है उसका आसानी से अनुसरण किया जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता 
कि यह खण्ड रखा ही क्‍यों गया है। खण्ड (ग) के संबंध में मेरा निवेदन हे 
कि यह एक दुर्भाग्य की बात है कि यह खण्ड प्रविष्ट किया गया है। भारत 
शासन अधिनियम की धारा 240 तक में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं हे। 
रा यह विदेशी सरकार ने, एक दफ्तरी सरकार ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी 


“अध्यक्ष: माननीय सदस्य महोदय केवल वही बातें दुहरा रहे हैं जो कई सदस्य 
कह चुके हैं। वे अपने को संशोधन संख्या 328 तक सीमित रखें। 


*थ्री महबूब अली बेग: मेरे विचार से उपखण्ड (ग) न केवल अनावश्यक 
है किन्तु प्रतिक्रियावादी भी है और इस कारण उसे निकाल देना चाहिये। 


खण्ड (3) के सम्बन्ध में भी मेरा निवेदन है कि भारत शासन अधिनियम 
की धारा 240 में इस प्रकार के खण्ड को भी समाविष्ट नहीं किया गया हे। 
इसका कारण यह है कि खण्ड (ख) में ये शब्द हैं: “जहां किसी व्यक्ति को 
पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी 
प्राधिकारी का समाधान हो जाता है।” ये शब्द पर्याप्त हैं। सम्भवतः इसी कारण 
इस प्रसंग में खण्ड (3) को स्थान नहीं दिया गया हेै। 
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[श्री महबूब अली बेग] 


अपने संशोधन संख्या 328 के संबंध में मेरा निवेदन है कि वह बहुत आवश्यक 

। इस का कारण यह है कि और यह हम जानते ही हैं कि इन नियम और 

विनियमो को विधान-मण्डल नहीं बनाता बल्कि सरकार बनाती हे। मैं यह चाहता 

हूं कि इन नियमों तथा विनियमों को विधान-मण्डल बनाये न कि सरकार। आप 
जिन रक्षणों को रख सकते हैं 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): यदि माननीय सदस्य महोदय 
अनुच्छेद 282 को देखें तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि वे जो कुछ चाहते हैं वह 
सब उसमें दिया हुआ है। 


*थ्री महबूब अली बेगः मैं यह चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों को पद से 
हटाना होगा उन्हें, चूंकि न्यायालय सहायता नहीं दे सकेंगे, इसलिये आप पर्याप्त 
न्यायपूर्ण रक्षणों की व्यवस्था करें। इन रक्षणों का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख हो और 
उन्हें संसद अथवा विधान-मण्डल निश्चित करें और समुचित प्राधिकारी उन्हें व्यवहार 
में लायें। “युक्तियुक्ल अवसर” शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। हम जानते हैं कि 
कई मामलों में सरकारी नौकर, पद से हटाये जाने पर न्यायालय के सामने जाते 
हैं और वहां उनसे यह कह दिया जाता है कि इस विषय के संबंध में न्यायालय 
का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है क्‍योंकि वे सम्राट के प्रसाद-पर्यनत ही पद धारण करते 
हैं। न्यायालय के सामने जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों को न्यायालय केवल इस 
प्रकार रक्षित कर सकता है कि वह इसकी जांच करेगा कि युक्तियुक्त अवसर 
क्या है और सरकार ने तथा विधान मण्डल ने जिस प्रक्रिया को निर्धारित किया 
है उसका समुचित प्राधिकारी ने उस व्यक्ति को पदच्युत करने के पूर्व संतोषजनक 
रूप से अनुसरण किया है या नहीं। इसी स्थिति में न्यायालय कह सकता है कि 
उस आपदग्रस्त व्यक्ति को “युक्तियुक्त अवसर” दिया गया है या नहीं और न 
दिये जाने पर वह उसकी आपत्ति के निवारण के लिये कदम उठा सकता है। 
इस पर भी उसकी पूर्ण रूप से रक्षा नहीं की जा सकती और उसे अपने पद 
पर फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता और उसे केवल प्रतिकर दिया जा 
सकता है। मैं केवल उस उपचार की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो उसके लिये 
न्यायालय में सहायक हो सकता है किन्तु यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 
उसे यह विश्वास दिलाने के लिये कि यह सुरक्षित है और अपने पद पर आसीन 
रहेगा यह आवश्यक है कि ये नियम बनाये जायें और संबंधित प्राधिकारी उनका 
पूर्ण रूप से अनुसरण करें। यद्यपि खण्ड (3) में कहा गया है कि “यदि कोई 
प्रश्न पैदा होता है कि क्‍या खण्ड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को कारण दिखाने 
का अवसर देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं,” किन्तु उसमें किसी 
अपीलीय प्राधिकारी के संबंध में उपबंध नहीं है जो यह पता लगा सके कि जिन 
कारणों के आधार पर समुचित प्राधिकारी ने यह कहा है कि उसका समाधान हो 
गया है कि सूचना देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है वे कारण उपर्युक्त 
हैं या नहीं। जो व्यक्ति सरकारी सेवक को पदच्युत करेगा उसी को यह निर्णय 
करना है कि सूचना देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं। आपने इस आशय 
का कोई उपबन्ध नहीं रखा है कि एक अपीलीय प्राधिकारी इस विषय की जांच 
करेगा और यह निर्णय करेगा कि जिस समुचित प्राधिकारी ने उस सरकारी सेवक 
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को युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया उसका उसे बिना सूचना दिये हुए पदच्युत करना 
ठीक कार्यवाही है या नहीं। यदि आप यह कहते हैं कि इस संबंध में विधान 
मण्डल उपबन्ध रख सकते हैं तो आप इसे इसी समय, जबकि इस विषय पर 
विचार हो रहा है, स्पष्ट कर दें। 


इसलिये, श्रीमानू, मेरा यह निवेदन है कि यद्यपि इस अनुच्छेद में रक्षणों को 
रखने का प्रयास किया गया है किन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि वे रक्षण पर्याप्त 
तथा न्यायपूर्ण नहीं हैं, और उन लाखों सरकारी नौकरों के हितों की रक्षा के लिये, 
जिनकी सुयोग्यता तथा ईमानदारी पर ही हमारा प्रशासन टिका हुआ है। मेरे संशोधनों 
को स्वीकार कर लेना चाहिये। 


(संशोधन संख्या 367 उपस्थित नहीं किया गया।) 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: अध्यक्ष महोदय, इस बहस को थध्यानपूर्वक सुनते 
हुए मैं यह विचार कर रहा था कि इस अनुच्छेद को वर्तमान रूप में रखने से 
इसे संविधान से निकाल देना ही अच्छा होगा या नहीं। वास्तव में यह एक आधारभूत 
सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति को, बिना उसकी सफाई सुने हुए सिद्ध-दोष नहीं 
कहा जायेगा। यदि यह अनुच्छेद निकाल दिया जायेगा तो प्रत्येक व्यक्ति कम से 
कम न्यायालय के सामने तो जा सकेगा और उससे कह सकेगा, “मुझे दंडित 
करने के पूर्व मेरी बात तो सुन लीजिये।” मैं यह जानता हूं कि डॉ. अम्बेडकर 
ने इस अनुच्छेद को परन्तुकों के कारण नहीं बल्कि उसमें से सबन्निहित इस आधारभूत 
सिद्धान्त के कारण रखा है कि सरकारी सेवा में लगे हुए लोगों को यह प्रत्या भूति 
दी जाती है कि बिना उनकी सुनवाई हुए वे न तो सेवा से हटाये जायेंगे 
न दंडित किये जायेंगे। किन्तु, श्रीमानू, मेरा निवेदन है कि परन्तुकों के कारण सब 
कुछ नष्ट हो गया है। वास्तव में खण्ड (क) के अधीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 
आप तथा सम्भवत: सभा के आधे सदस्य पदच्युत किये जा सकेंगे क्‍योंकि सत्याग्रह 
आन्दोलन में हम लोग ऐसे दोषारोपों पर, जिनमें दुराचार अन्तर्ग्रस्त था, सिद्धदोष 
हुए थे। श्रीमान्‌, मुझे आशा है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने जिस संशोधन की 
सूचना दी है वह स्वीकार कर लिया जायेगा। 


खण्ड (ख) और (ग) के सम्बन्ध में, मेरी समझ में नहीं आता, कि कारण 
दिखाने का अवसर देने से ही खतरा कैसे पैदा होगा? आप किसी व्यक्ति को 
यह आश्वासन देने नहीं जा रहे हैं कि उसकी सफाई स्वीकार कर ली जायेगी। 
मैं यह चाहता हूं कि इन उपखण्डों को अर्थात्‌ उपखण्ड (ख) और (ग) को 
निकाल देना चाहिये। यह कहा जाता है कि सेवाओं में साम्यवादी भी हैं और उन्हें 
हटाना आवश्यक है और इसीलिये इस खण्ड की आवश्यकता समझी गई है। यह 
कहा जाता है कि कारण दिखाने का अवसर देना कठिन होगा। श्रीमान्‌, मेरा निवेदन 
है कि संविधान में इस खण्ड को समाविष्ट करके आप सेवाओं को साम्यवादियों 
के अडडे बना देंगे। मुझे साम्यवाद अथवा किसी प्रकार के दर्शन से भय नहीं 
है किन्तु इस खण्ड से आप लोगों में यह भावना उत्पन्न करेंगे कि उनके प्रति 
अन्याय हुआ है और इसी के कारण वे यह शिकायत करेंगे कि उनकी सुनवाई 
नहीं हुई। इस प्रकार की भावनाओं के कारण ही लोगों में असंतोष फैलता है और 
वे बेवफा हो जाते हैं। इस कारण मेरा निवेदन है कि सेवाओं में लगे हुए लोगों 
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को संतुष्ट रखने के लिये आपको चाहिये कि आप उन्हें सफाई देने तथा सुने 
जाने का अवसर दें। मैं यह नहीं कहता कि आप उनकी सफाई को हमेशा स्वीकार 
ही कर लें किन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि उन्हें सफाई देने का अवसर दिया 
जाये। मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि प्रस्ताव 
पर अब मत लिया जाये। 


का बहस समाप्त करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जा चुका हे। प्रस्ताव 
यह किः 


“प्रस्ताव पर अब मत लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


“अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा। डॉ. अम्बेडकर, क्या आप कुछ 
कहना चाहते हैं? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं एक दो शब्द कहना चाहता 
हूं। 

संशोधनों को प्रस्तावित करने वाले विभिन्‍न वकताओं की आलोचनाओं को सुनने 
पर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि वे दो विषयों में स्पष्ट भेद नहीं कर पाये 
हैं यद्यपि वे बिल्कुल भिन्न तथा पृथक्‌ हैं। ये विषय पदच्युत करने के कारण 
और सूचना न देने के कारणों के संबंध में है। यह अनुच्छेद 282-ख पदच्युत 
करने के कारणों के सम्बन्ध में नहीं है। इस विषय के संबंध में समुचित विधान 
मण्डल अनुच्छेद 282 के अधीन विधि बनायेगा। असैनिक सेवा में लगा हुआ कोई 
व्यक्ति कैसे मामलों में सेवा से हटाया जाये यह एक ऐसा विषय है। जिसका 
कम संसद विधि द्वारा करेगी। अनुच्छेद 282-ख का इस विषय से कोई संबंध 
नहीं है। 

जैसाकि मैं कह चुका हूं यह अनुच्छेद 282-ख केवल पदच्युत करने के पूर्व 
सूचना न देने के संबंध में हे ताकि संबंधित व्यक्ति को उसके लिये कारण दिखाने 
का अवसर मिल जाये कि उसके खिलाफ जो कार्यवाही की जाने वाली है वह 
क्यों न की जाये। इस खण्ड का उद्देश्य इस सामान्य सिद्धान्त को निर्धारित करता 
है कि प्रत्येक मामले में सूचना दी जायेगी। केवल तीन मामलों में जिनका उपखण्ड 
(क), (ख) और (ग) में उल्लेख है, सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। इस 
अनुच्छेद में केवल इतना ही कहा गया है। मेरे विचार से मेरे माननीय श्री कामत 
की यह बहुत ही गलत आलोचना है कि यह अनुच्छेद लज्जाजजक है अथवा यह 
संविधान पर एक कलंक है। 


*थ्री एच.वी. कामतः (विघ्न)..... 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मेरे विचार से तो असैनिक सेवा की सुरक्षा 
के लिये सम्भवत: इससे अच्छा उपबन्ध नहीं रखा जा सकता क्योंकि इससे पदच्युत 
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करने का पदाधिकार ही परिसीमित हो जाता है। उसमें कहा गया है कि किसी 
व्यक्ति को तब तक नहीं पदच्युत किया जायेगा जब तक उसे इसके लिये कारण 
दिखाने का अवसर नहीं दिया जायेगा कि उसे क्‍यों पदच्युत न किया जाये। यदि 
इस प्रकार का उपबन्ध लज्जा का विषय हो सकता है तो मुझे यह कहना पड़ेगा 
कि पे माननीय मित्र श्री कामत की जो औचित्य की भावना है उससे मेरी भावना 
भिन्न है। 


*भ्री एच.वी. कामतः मैं इस अनुच्छेद के परन्तुकों की चर्चा कर रहा था। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं परन्तुकों को भी उठाऊंगा। 


जहां तक खण्ड (2) का सम्बन्ध है, मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है कि साधारण 
ज्ञान रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत होगा कि राज्य की असैनिक सेवा 
में लगे हुए लोगों की रक्षा के लिये यही सबसे उपयुक्त परन्तुक है। यह प्रश्न 
उठाया गया है कि यदि किसी अपराध के संबंध में कोई व्यक्ति सिद्धदोष हुआ 
है तो उसे सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसका आशय 
भी गलत समझा गया है क्‍योंकि किसी राज्य के बनाये हुए विनियमों में यह उपबंधित 
किया जा सकता है कि यद्यपि कोई व्यक्ति किसी अपराध के संबंध में सिद्धदोष 
हुआ हो किन्तु यदि उस अपराध में दुराचार अन्तर्ग्ररत न हो तो यह आवश्यक 
नहीं हे कि वह राज्य की सेवा से हटाया जाये। संसद को इस प्रकार की विधि 
बनाने की पूरी स्वतंत्रता है। प्रत्येक दंड दोषारोप के आधार पर उदाहरणार्थ, मोटर 
चलाने से सम्बंधित विधि के अधीन अथवा संसद की अथवा किसी राज्य की 
बनाई हुई किसी साधारण विधि के अधीन सिद्धदोष होने पर यह आवश्यक नहीं 
है कि किसी व्यक्ति को पदच्युत किया जाये। संसद को यह निश्चित करने की 
स्वतंत्रता रहेगी कि किन मामलों में पद से नहीं हटाया जायेगा। संसद को राजनैतिक 
अपराधों का अपवर्जन कराने की पूरी स्वतन्त्रता रहेगी। संक्षेप में यह खण्ड केवल 
सूचना देने के संबंध में है। संसद राजनैतिक अपराधों के लिये पाये हुए दंडों का 
अपवर्जनज कर सकती है और ऐसे अपराधों का भी अपवर्जन कर सकती है जिनमें 
दुराचार अन्तर्ग्त्त न हो। संसद की इस स्वतंत्रता पर उपखण्ड (क) का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता है और न उसके कारण वह परिसीमित ही होती है। मैं इसे स्पष्ट 
कर देना चाहता हूं। 


उपखण्ड (ख) के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसकी पूरी शब्दावली भारत 
शासन अधिनियम की धारा 240 से ली गई हैं मेरे विचार से इस संबंध में सभी 
सहमत होंगे कि सेवाओं की रक्षा ही के लिये भारत शासन अधिनियम में धारा 
240 प्रविष्ट की गई थी। अंग्रेजों ने भी जो असैनिक सेवाओं को सुरक्षित रखने 
के लिये बहुत इच्छुक थे, उपखण्ड (ख) के समान परन्तुक को रखने की 
आवश्यकता का अनुभव किया। इसलिये हम किसी ऐसे उपबन्ध को नहीं रख 
रहे हैं जो पहले नहीं था। उपखण्ड (ग) के संबंध में यह समझा गया है कि 
कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें दोषारोप को प्रकट करने से राज्य की सुरक्षा 
संकट में पड़ सकती है। इसलिये यह उपबंधित किया गया है कि उपखण्ड (ग) 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


के अधीन राष्ट्रपति यह कह सकता है कि कुछ मामलों में सूचना नहीं दी जायेगी। 
मेरे विचार से यह एक बहुत ही उपर्युक्त उपबन्ध है और चाहे इसके विरुद्ध 
यह कहा जा सकता है कि इससे राष्ट्रपति को उपखण्ड (2) के उपबन्धों का 
निरसन करने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है किन्तु मेरे विचार से राज्य के कल्याण 
को ध्यान में रखते हुए इसे रहने देना चाहिये। 


खण्ड (3) के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि इसे जानबूझ कर प्रविष्ट 
किया गया है। यदि हम थोड़ी देर के लिये यह मानें कि यह खण्ड (3) नहीं 
रखा गया है तो क्या स्थिति होगी? स्थिति यह होगी कि यदि किसी व्यक्ति को 
उपखण्ड (क) अथवा (ख) अथवा (ग) के अधीन सूचना नहीं दी गई हो तो 
वह किसी न्यायालय के सामने जाकर यह कह सकेगा कि उसे बिना सफाई का 
अवसर दिये हुए ही पदच्युत कर दिया गया है। न्यायालयों ने “समाधान” शब्द 
का दो प्रकार निवर्चन किया है--एक प्रकार के निवर्चन का संबंध तो पदाधिकारी 
की मनोदशा से है और दूसरे प्रकार के निवर्चन का भौतिक दशा से अर्थात्‌ स्थिति 
विशेष से है। इस प्रकार के मामलों में यह अनुभव किया गया है कि अच्छा 
यह होता है कि इस संबंध में न्यायालयों को क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त हो और 
पदाधिकारी का निर्णय ही अन्तिम समझा जाये। इसी कारण खण्ड (3) में यह 
उपबन्ध रखना पड़ा कि यदि पदाधिकारी की यह धारणा हो कि सूचना देना 
अव्यवहार्य है अथवा राष्ट्रपति का यह विचार हो कि कुछ परिस्थितियों में सूचना 
नहीं दी जा सकती है तो न्यायालय आपत्ति नहीं कर सकेंगे। 


मैं एक अन्य भ्रम को भी दर करना चाहता हूं। कुछ लोगों का यह विचार 
है कि असैनिक सेवा के संबंध में मैंने जिन उपबन्धों को रखा है उनके अधीन 
सरकार को किसी भी असैनिक सेवक को पदच्युत करने की पूर्ण शक्ति है और 
खण्ड (2) के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) को रखने से यह शक्ति और 
भी बढ़ गई है। मेरा निवेदन है कि यह भी एक भ्रम है क्‍योंकि लोक सेवा 
आयोग संबंधी उपबन्धों के अधीन जिन्हें हम पारित कर चुके हैं हमने यह उपबन्ध 
रखा है कि यदि कोई असैनिक सेवक सेवा की शर्तों के संबंध में किसी पदाधिकारी 
की कार्यवाही से असंतुष्ट है तो वह लोक सेवा आयोग में अपील कर सकेगा। 
इसलिये ऐसे मामलों में भी जहां सरकार ने किसी सेवक को सफाई देने का अवसर 
नहीं दिया हो वह सेवक लोक सेवा आयोग में अपील कर सकता है कि उसकी 
सेवा की नियमों के उपबन्धों का खण्डन किया गया है और उसे अनियमित रूप 
से पदच्युत किया गया है। इसलिये मेरे विचार से माननीय सदस्यों ने इस अनुच्छेद 
के उपबन्धों के सम्बन्ध में जो भय प्रकट किये हैं वे निराधार हैं और इस अधिनियम 
के उपबन्धों को अनुच्छेद 282 के उपबन्धों को तथा लोक सेवा आयोग सम्बन्धी 
उपबन्धों को गलत समझ कर ही प्रकट किये गये हें। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 282-ख के खण्ड () में फरए था बणा0गाए डफ्रणका।शट (0 गव 
७५ एांता ॥० ए०३5 ४7००१ (अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले 
किसी प्राधिकारी द्वारा)' शब्दों के स्थान पर “छलका 75ए था णक्‍ल्क णी 6 एांणा 
गिफ्आर 8छणंत्ट (णागरांइड्जण, 0 38 #6 ०४४९ 7439 92, 099 ॥6 9896 ?प0॥0 
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5&७-शण८०८ 0०्माग्मां5इड०] (संघ के लोक सेवा आयोग अथवा, यथास्थिति, राज्य के 
लोक सेवा आयोग के आदेश के अतिरिक्त अन्य प्रकार) शब्द रखे जायें।” 

संशोधन गिर गया। 

“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (3) के परन्तुक की कण्डिका 
(ख) में 'ज़रालाठ था भयाणाजए शाए०म्रण2त 0 तव॒च्ञा]5$ 3 .0/.507 0 7070५८ 
०7 7०67८८ ॥॥7 ॥7 7था7८ (जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से 
हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी) ' शब्दों 
के स्थान पर +# धाल एगंगणा एफ $छसंट6 (0एगागरांइडंणा 07, 95 [6 ९७५४९ 
]799 98, ॥6 $9906 ?फ्रार 856०6 (एण्ड (यदि संघ के लोक सेवा 
आयोग अथवा यथास्थिति राज्य के लोक सेवा आयोग) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित अनुच्छेद 282-ख में से, खण्ड (2) का उपखण्ड (ख) निकाल 
दिया जाये।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख का खण्ड (3) निकाल दिया जाये।” 


संशोधन गिर गया। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक के उपखण्ड 
(क) में “"८णा07८ (आचार) ' शब्द के पश्चात्‌ परए0[शा॥8 709] [पा[॥ए0१८ 
(जिसमें दुराचार अन्तर्ग्स्त हो)” शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक के उपखण्ड (क) 
में टटाक्राए८ (दोषारोप) ' शब्द के पश्चातू गराए0पजाकह 709 (प्र[.॥प7१९ (जिस 
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में दुराचार अन्तर्ग्स्त हो)” शब्द रखे जायें।” 
संशोधन गिर गया। 

“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक में से उपखण्ड 
(ग) निकाल दिया जाये।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख में, खण्ड (2) के परन्तुक के उपखण्ड 
(ख) में प्रद्व णा 506 7+2850 [0 96 +०८ण9०० एज 9 3पग0ाएह का 
जाव्राएगव570723507430|ए [732]९40]6 00 शाए० ॥9 92३४० था ०070५ 
० ॥0ए7॥९2 ८००५८ (किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया 
जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण 
दिखाने का अवसर दिया जाये)' शब्दों के स्थान पर “० ह/0प्रा05 00 9८ 
7९८04 6व जा ज्रवगार ॥90 6 जाश्ारव700प्रा3 ण 9 ए9एश$5णा ॥०6 प्राता0जा 
(इस कारण से, जो लेखबद्ध किया जायेगा, कि उस व्यक्ति का पता ज्ञात 
नहीं है)' शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक के उपखण्ड 
(ख) में और खण्ड (3) में %78०॥०४७।९ (व्यवहार्य)' शब्द के स्थान पर 
“00580]2 (सम्भव) ' शब्द रखा जाये।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक के उपखण्ड 
(ग) में +$ 5७757०0 (का समाधान हो जाता हे)' शब्दों के स्थान पर 
“&॥7०5 (प्रमाणित करता है)' शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (3) में ॥ (यदि) ' शब्द के 
स्थान पर वा, ० 6 ७ए॥0470०ा ० ॥6 9250॥, 50 ४०८८०, (यदि सम्बन्धित 
व्यक्ति के आवेदन-पत्र देने पर)' शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
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“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (3) में “शाए 9०$०॥ (किसी 
व्यक्ति) ' शब्दों के स्थान पर ॥7 (उसे)' शब्द रखा जाये।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) में '“्वणि०४४१ 5॥9 9९ 
(उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक)' शब्दों के पश्चात्‌ “5प्रछ9०060 
(निलम्बित)' शब्द प्रविष्ट किया जाये।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के खण्ड (2) के परन्तुक के उपखण्ड 
(क) में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:- 


“0 णीलि265 ए णफशजएज, 207फ्ञाणा ता ॥#2350, ० एलि।2९5 व90![णशाए 
7709 प्रा॥70० (घूसखोरी, भ्रष्टाचार अथवा देशद्रोह के अपराधों के लिये 
अथवा ऐसे अपराधों के लिये जिनमें दुराचार अन्तर्ग्रस्त हों)” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 282-ख के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन खण्ड रखा 
जाये ;- 


“छगरल एक्ञाधाला। ॥ ॥6 ०85४९ ए एआंणा इधाशं०25, ॥70 ॥6 |,225]4प76 ० 
6 8402, व ॥6 ९३४८ 0 99026 इछ'एं2ट९5, 54 ]39 60एा 7प65 ॥46 76९2प- 
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(संघीय सेवाओं के संबंध में संसद और राज्य की सेवाओं के संबंध में राज्य 
का विधान मण्डल इस संबंध में नियम तथा विनियम निर्धारित करेगा जिन 
का समुचित प्राधिकारी अनुसरण करेगा।) 


संशोधन गिर गया। 


*अध्यक्ष: अब मैं डॉ. अम्बेडकर के मूल संशोधन, अर्थात्‌ अनुच्छेद 282-ख 
पर मत लेता हूं। 


प्रस्ताव यह है किः 
“प्रस्तावित अनुच्छेद 282-ख को संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 2822-ख संविधान का अंग बना लिया गया। 


अनुच्छेद 282-ग 
*अध्यक्ष॥ अब हम अनुच्छेद 282-ग को उठाते हें। 
*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“प्रस्तावित अनुच्छेद 282-ग के खण्ड (]) में से ॥ ॥॥6 0०0प्ाल॑] ० $965 
[95$ 6९८]॥/०९0 99 7680पणा 5प90०॥९6 99 ॥0 255 ॥क्वा [ए०-॥॥705$ 0 6 
गरल्ाएल$ छाठ5छा भाव एणगाहश 40 7 45 ]९0258क79 0 ९ए०वशा क ॥6 
790074 /2/280 50 00 60. (यदि राज्य परिषद्‌ ने उपस्थित और मत देने 
वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित 
कर दिया है कि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो)' शब्द 
निकाल दिये जायें और “०धल ए०शंड्रंणा$ एण पा5$ ट297०' (इस अध्याय के 
अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए)' शब्दों के पश्चातू ॥ग्रांणा ?एप्रञ० 
$&८एशं०० (०77590॥ 8॥9 (संघीय लोक सेवा आयोग....कर सकेगा) ' शब्द 

रखे जायें।” 
अनुच्छेद 282-ग का उद्देश्य केवल यही है कि संविधान की संघीय नींव सुरक्षित 
रहे। इसी कारण यह शक्ति उत्तर सदन को दी गई है। वह इस सम्बन्ध में कदम 
उठा सकता है। अवर सदन को इस सम्बन्ध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके 
अतिरिक्त उत्तर सदन को केवल संकल्प पारित करने की ही शक्ति नहीं है बल्कि 
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संकल्प को उलटने की भी शक्ति प्राप्त है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर 
इस संविधान की संघीय नींव को सुरक्षित रखने की आवश्यकता ही क्‍या हें हमारा 
संविधान केवल संघीय संविधान ही नहीं है। वह एकसत्तात्मक संविधान भी है। 
आखिर संविधान की एकसत्तात्मक नींव को क्‍यों न सुरक्षित रखा जाये? संघीय 
शासन की प्रवृति एकसत्तात्मक शासन की ओर ही रहती है। हमें देश को पीछे 
ढकेलने का प्रयास नहीं करना चाहिये। मैं इस देश की सभी सेवाओं के केन्द्रीकरण 
के पक्ष में हूं। मुझे विश्वास है कि देश में लोगों का कोई वर्ग भी संघीय अधिकारों 
को नहीं चाहता। 


मैं इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। देश में कौन लोग संघीय 
व्यवस्था का संरक्षण चाहते हैं। मैं इस देश के औद्योगिक श्रमिकों का प्रश्न उठाता 
हूं। श्रीमान्‌, कार्ल मार्क्स की यह आकांक्षा थी कि औद्योगिक श्रमिकों के अन्तर्राष्ट्रीय 
विचार हों। इस समय के संसार में अपनी स्थिति को देखते हुए उनके लिये 
अन्तर्राष्ट्रीय विचारों का समर्थन होने के अतिरिक्त और कुछ चारा भी नहीं हे। 
इसलिये ये औद्योगिक श्रमिक स्थानीय अधिकारों के समर्थक नहीं हें। 


“अध्यक्ष: इन सब बातों का इस संशोधन से कोई संबंध नहीं हे। 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसादः इस अनुच्छेद का उद्देश्य संघीय संविधान की रक्षा करना 
ही है अन्यथा इस शक्ति को प्रदान करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं इस संविधान 
के सैद्धान्तिक आधार के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप यह चाहते 
हैं कि मैं केवल उपबन्धों के संबंध में ही बोलूं और उनके दार्शनिक आधार के 
बारे में कुछ न कहूं तो मैं इसके लिये तैयार हूं। 


“अध्यक्ष: मेरे विचार से आप अपने संशोधन तक ही सीमित रहें और आधार 
के संबंध में कुछ न कहें। 
*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अच्छी बात है, श्रीमान्‌। 


यदि यह शक्ति संसद को दे दी गई और केवल उत्तर सदन को ही न दी 
गई तो इससे कोई खतरा पैदा नहीं होगा क्‍योंकि इस प्रकार यह शक्ति वास्तव 
में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल को मिल जायेगी और कोई भी मंत्रिमण्डल, यदि उसके 
होश-हवास ठीक हैं तो जब तक आवश्यकता ही न होगी अथवा जब तक उसने 
इस उद्देश्य से कला संबंधी साधनों को समुन्नत न किया हो तब तक सेवाओं का 
केन्द्रीकरण नहीं करेगा। संशोधन के दूसरे भाग में यह कहा गया है कि भर्ती 
तथा सेवा की शर्तों का विनियमन करने की शक्ति संसद को प्रदान करनी चाहिये। 
5 सुझाव रखा है कि यह शक्ति संघीय लोक सेवा आयोग को प्राप्त होनी 
चाहिये। 


मुझे कुछ अन्य बातें भी कहनी थीं किन्तु चूंकि, श्रीमानू, आप यह नहीं चाहते 
कि में इस अनुच्छेद के सैद्धान्तिक आधार के संबंध में बोलूं इसलिये मैं अब 
समाप्त करता हूं। 


“अध्यक्ष: जी हां, क्योंकि वह सब केवल अनुमान ही है। अब हमारे सामने 
डॉ. देशमुख का संशोधन संख्या 249 है। किन्तु यह, मेरे विचार से, मसौदे के 
शोधन के संबंध में ही है। इसके पश्चात्‌ संशोधन संख्या 250 आता है। 


]730] भारतीय संविधान-सभा [8 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्यप्रान्‍्त और बरार : जनरल): इन संशोधनों का उद्देश्य 
मसौदे का शोधन ही है और इसलिये मैं इसके लिये तैयार हूं कि मसौदा-समिति 
ही इन पर विचार करे। 


“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 25 का उद्देश्य भी मसौदे का शोधन ही हे। 
*डॉ. पी.एस. देशमुख: किन्तु मैं संशोधनों के संबंध में बोलना चाहता हूं। 


*अध्यक्ष: अच्छी बात है, पहले मैं इन्हें समाप्त कर लूं। संशोधन संख्या 368, 
श्री मुनिस्वामी पिल्ले। 


*श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्‍ले (मद्रास : जनरल): श्रीमानूु, आपकी अनुमति 
से मैं अपने संशोधन को उपस्थित करता हूं। वह इस प्रकार हैः 


“सूची । (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
282-ग के खण्ड (]) में पग्रांणा भा6 $088४ (संघ और राज्यों के लिये)' 
शब्दों के पश्चात्‌ 'छांज़ा।ह ०वण्वा .एएणापा॥25 (0 थी प्राए.छाट5०ा20 ०णागप- 
77०5 (सभी ऐसे समुदायों को समान अवसर देते हुए जिनका प्रतिनिधित्व नहीं 
हुआ हो)' शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


इस खण्ड में संघ तथा राज्यों के लिये अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के 
निर्माण तथा भर्ती आदि के विनियमन के संबंध में विधि बनाने के लिये संसद 
को शक्ति देने के बारे में उपबन्ध रखे गये हैं। इसलिये मैं इसे अपना कर्तव्य 
समझता हूं कि मैं सभा के ध्यान में लाऊं कि केन्द्र तथा प्रान्त दोनों की सेवाओं 
में पिछडे हुए समुदायों के बहुत कम लोग हें। श्रीमानू, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त 
समुदायों के प्रभाव के कारण ये पिछडे हुए समुदाय सेवाओं में अपना भाग नहीं 
पा सके। चूंकि इस खण्ड में भर्ती के नियमों तथा विनियमों के संबंध में विधि 
बनाने के बारे में उपबन्ध है, इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इसके पूर्व कि कोई 
विधि बनाई जाये, सच्चे आंकड़े इकट्ठे किये जायें ताकि यह ज्ञात हो सके कि 
प्रान्‍्तों तथा संघ की सेवाओं में किन समुदायों के कितने लोग लगे हुए हैं। इसके 
पश्चात्‌ ऐसी विधियां बनाई जायें जिनसे वे लोग, जो सेवाओं से अलग रखे गये 
हैं, अन्य लोगों के साथ समान अवसर पा सकें। 


“अध्यक्ष: श्री मुनिस्वामी पिल्‍ले, एक अन्य उपबन्ध भी है जिसमें इसी के 
संबंध में व्यवस्था की गई है। क्‍या यह आवश्यक है कि इसे घुमा फिरा कर 
यहां इस प्रकार लाया जाये? 


*थ्री बी.आई. मुनिस्वामी पिल्‍्ले: एक रुकावट है। मेरे कुछ मित्र, जो कल 
बोले थे, राज-भाषा के ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। श्रीमान्‌, मेरे विचार से, चूंकि 
भाषा के संबंध में बाद में एक खण्ड है इसलिये यह उचित नहीं है कि राज-भाषा 
संबंधी कोई प्रतिबन्ध रखा जाये। किन्तु मेरी यह धारणा है कि इस समय जो भाषा 
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सभी प्रान्तों में बोली जाती है उसी को अपनाया जाये और उस समय तक अपनाया 
जाये जब तक संसद विधि द्वारा यह निश्चित न कर दे कि किस प्रान्त और 
राज्य में कौन सी भाषा प्रयोग में आयेगी। इस शब्दों के साथ में डॉ. अम्बेडकर 
के संशोधन का पूरे जोर से समर्थन करता हूं। 


*अध्यक्ष: इस अनुच्छेद के संबंध में अन्य कोई संशोधन नहीं है। डॉ. देशमुख, 
आप बोलना चाहते थे। 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः श्रीमान्‌, मैं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन का समर्थन 
करता हूं, जिसका उद्देश्य यह है कि निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायें: 


“यदि राज्य-परिषद्‌ ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से 
अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित कर दिया है कि राष्ट्र-हित 
में ऐसा करना आवश्यक तथा इष्टकर है तो” 


में भी इसी आशय का एक संशोधन, अर्थात्‌ संशोधन संख्या 250 उपस्थित 
करना चाहता था, किन्तु चूंकि अब उसी के समान एक संशोधन उपस्थित किया 
जा चुका है, इसलिये उसे मैं अब उपस्थित नहीं करूंगा। मैं समझ नहीं पाया हूं 
कि इस उपबन्ध की क्‍या आवश्यकता है। किसी भी महत्वपूर्ण विषय के संबंध 
में केन्द्रीय संसद की लोक-सभा के अतिरिक्त अन्य किसी सभा को कदम उठाने 
की शक्ति नहीं दी गई है। किन्तु इस स्थान पर जहां तक मैं समझता हूं, पहली 
बार राज्य-परिषद्‌ को कदम उठाने की शक्ति दी जा रही है। श्रीमान्‌, केन्द्रीय सेवाओं 
को रखना या तो उचित है या अनुचित है। यदि उन्हें रखना उचित है तो उन्हें 
आरम्भ करने के मार्ग में ही इतने रोडे नहीं अटकाने चाहियें। यदि उन्हें रखना 
अनुचित है तो उनके संबंध में कोई उपबन्ध ही नहीं होना चाहिये। मेरा यह विचार 
है कि अखिल-भारतीय सेवाओं को स्थापित करने की ओर ही अधिक प्रवृत्ति रहेगी। 
इसलिये मेरे विचार से उनके निर्माण को ही एक दुष्कर कार्य बनाना कोई अर्थ 
नहीं रखता। संकल्प को पारित करने के लिये राज्य-परिषद्‌ के उपस्थित तथा मत 
देने वाले सदस्यों को कम से कम दो तिहाई संख्या के समर्थन की आवश्यकता 
क्यों हो? मेरे विचार से ये शब्द बिल्कुल आवश्यक हैं, जब तक कि उद्देश्य यह 
न हो कि राज्य-परिषद्‌ जैसे निरथक सदन को कुछ प्रतिष्ठा अथवा कुछ कार्य 
प्रदान किया जाये। मेरे विचार से ऐसे महत्वपूर्ण विषय के संबंध में राज्य-परिषद्‌ 
को कदम उठाने की शक्ति प्रदान करने की जो कल्पना जागी है उसकी तह में 
यही चिंता है। मेरे विचार से इन शब्दों से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी 
और इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि ये निकाल दिये जायें। 


“अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: केवल एक शब्द। मेरे विचार से न तो 
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने संशोधन उपस्थित करने के लिये और न डॉ. देशमुख ने 
उसका समर्थन करने के लिये अनुच्छेद 282 के उपबन्धों का सावधानी से अध्ययन 
किया। अनुच्छेद 282 के आरम्भ में यह निर्धारित किया गया है कि केन्द्र के 
अधीन जो सेवाएं होंगी उनके लिये भर्ती करने के लिये केन्द्र को, तथा राज्यों 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


के अधीन जो सेवाएं होंगी उनके लिये भर्ती करने के लिये तथा शर्तें रखने के 
लिये राज्यों को स्वतन्त्रता होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 282 में हमने पूर्ण क्षेत्राधिकार 
के संबंध में उपबन्ध रखे हैं। अनुच्छेद 282 द्वारा राज्यों को जो स्वतन्त्रता दी गई 
है उसके कुछ अंश का अनुच्छेद 282-ग द्वारा अपहरण होता है। यह स्पष्ट हे 
यदि इस स्वतन्त्रता का आगे चलकर भी अपहरण करना है तो इस संबंध में केन्द्र 
को कुछ प्राधिकार प्राप्त होना चाहिये। इस प्रकार अनुच्छेद 282 द्वारा प्रदत्त अधिकार 
का अपहरण करने के लिये केन्द्र को शक्ति प्रदान करने का केवल यह उपाय 
है कि उत्तर-सदन के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति प्रदान की जाये। अनुच्छेद 
282 में केवल उत्तर-सदन का उल्लेख किया गया है। राज्य-परिषद्‌ राज्यों की 
प्रतिनिधि-सभा है और इसलिये यदि वह कोई संकल्प पारित करती है तो उसका 
अर्थ यह है कि राज्यों ने उसके लिये प्राधिकार प्रदान कर दिया है। इसी कारण 
अनुच्छेद 282-ग में ये शब्द रखे गये हें। 


*“धथ्ध्यक्ष: में श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन के दो भागों पर अलग-अलग 
मत लेता हूं। पहला भाग इस प्रकार है। 
प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित अनुच्छेद 282-ग के खण्ड () में से ॥॥6 ('०णाल] ० 896, 
]935 66९८2]9206 99 7650प700 5प[79ण०॥९०6 99 ॥0 255 37 (ए०-॥॥05$ 0 6 
गराद्याएल$ कञाठइशा भाव एग्राए 0 व 45 ॥6९0655479 0 >एुटताशा तक ॥॥6 
790079 ॥2725 50 (0 60 (यदि राज्य-परिषद्‌ ने उपस्थित और मत देने वाले 
सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित कर 
दिया हे कि राष्ट्र-हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो)' शब्द 
निकाल दिये जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
*अध्यक्ष: दूसरा भाग इस प्रकार है। प्रस्ताव यह है कि: 


“प्रस्तावित अनुच्छेद 282-ग के खण्ड (]) में “गाल कञाए्शंतंणा$ ० हां 
(749० (इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए)' शब्दों के 
पश्चात्‌ राणा एप्7॥6 8छणं९6 (ण्गागञ8$80 ४॥9|] (संघीय लोक सेवा आयोग. 
.कर सकेगा)” शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: इसके अतिरिक्त श्री मुनिस्वामी पिल्‍ले का संशोधन है। 
*थ्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले: मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं। 
(सभा की अनुमति से सशोधन वापस ले लिया गया।) 
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*अध्यक्ष: अब में डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद पर मत लेता हूं। प्रस्ताव 
यह हैः 


“प्रस्तावित अनुच्छेद 282-ग संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 282-ग संविधान का अंग बना लिया गया। 


अनुच्छेद 283 
*अध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 283 पर आते हैं। डॉ. अम्बेडकर। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 

“संशोधनों की सूची (अंक 2) के संशोधन संख्या 3037 के स्थान पर 

निम्नलिखित रखा जाये:- 


“अनुच्छेद 383 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये:- 


“283, [भा ताल छाएणंतहणा 5 793१6 ॥ ॥॥57929ॉस प्रात ॥5 (7णात्रापाणा, 
तल थ। ॥6 [8छ5 ॥ णठल वयरता2]ए9 9९० ॥6 ०ण्ञाशार्शाशा 0 
पिक्षाओंंतगाओं | 8 ५ ह ह 
छण्शंश्रंणा5, 5 (7णाशापाणा 24 3907040]6 00 क्षाए छपा॥0 इस ता क्षाए छठछ 

ए्तााएा ०णाप्रापढ5 (40 लंड क्षीला 6 ०ण्रगशशार्शाशा एाी पा5 
(णात्रापा0ा, 38 था 3-॥09 $शणंटठ ण 35 इस 9 909 प्रावक्ष ॥6 एआणा 
07 3 946 8॥9] ८णाव्राप क 6 50 कि 35 ८णाशंडांशा शा ॥6 ञा0एंडशंणा$ 


त5 ((णात्राप्रा०णा, 


अन्तर्वर्ती (283, जब तक इस संविधान के अधीन इसलिये अन्य उपबन्ध 
उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले 

सब प्रवृत्त विधियां, जो किसी ऐसी लोक-सेवा या किसी ऐसे पद 
को, जो इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ 
या राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बने रहते हैं, लागू हो, वहां तक 
प्रवत्त बनी रहेगी जहां तक कि वे इस संविधान के उपबन्धों से संगत हो।) 


यह केवल अन्तर्वर्ती उपबन्ध हे। 


“अध्यक्ष: इस संबंध में संशोधन संख्या ।2 श्री जसपतराय कपूर के नाम से 
है। वह उपस्थित नहीं किया जा रहा हे। 
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5 | 


[ अध्यक्ष ] 


संशोधन संख्या 252 जो मि. नज़ीरुद्दीन अहमद के नाम से है, केवल मसौदे 
शोधन के सम्बन्ध में है। संशोधन संख्या 253, जो पंडित ठाकुरदास भार्गव 
नाम से है, उपस्थित नहीं किया जा रहा हे? 


तब कोई संशोधन नहीं उपस्थित किया गया हैं क्या कोई सज्जन इस अनुच्छेद 
संबंध में कुछ कहना चाहते हें? 


(कोई सदस्य बोलने के लिये नहीं उठा।) 
तब मैं अनुच्छेद 283 पर मत लेता हूं। 
प्रस्ताव यह है किः 
“प्रस्तावित अनुच्छेद 283 संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 288 संविधान का अंग बना लिया गया। 


अनुच्छेद 302 
*अध्यक्ष; अब हम अनुच्छेद 302 उठाते हैं। डॉ. अम्बेडकर! 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि: 


“अनुच्छेद 302 के खण्ड () में '(50एथ॥0/ (राज्यपाल)' शब्द के पश्चात्‌ 


“9 २ए]० (या राजप्रमुख)' शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


“अनुच्छेद 302 के खण्ड () के दूसरे परन्तुक में फ्रगाह 388भाड 6 
(70शशागधाला ण कावा३ 9 (00एशगाधाला। ० 3 596 5प्रट०0)] 900९९079$ 38 ॥/९ 
ग्रद्ञारंणा०त गा (क्रांश वा एण एशा रे ण 5 (णाआऑएाणा ( भारत सरकार के 
या किसी राज्य की सरकार के खिलाफ उन कार्यवाहियों के चलाने के किसी 
व्यक्ति के अधिकार को निर्बन्धित करती है जो इस संविधान के भाग 0 
के अध्याय 3 में वर्णित है)” शब्द और अंकों के स्थान पर फाड़ ग/०ञ9० 
[70९९९८वाग95$ 385 6 (70एशगाधशा ण पराव4 0 (0एशशाशशा 0 3 896 
(भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के खिलाफ समुचित कार्यवाहियों 
के चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बन्धित करती हे)' शब्द रखे 
जायें।” 
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“अनुच्छेद 302 के खण्ड (2) में '50शथ॥0०/: (राज्यपाल)' शब्द के पश्चात्‌ 
“5 २०० (या राजप्रमुख)' शब्द रखे जायें।” 


“अनुच्छेद 302 के खण्ड (3) में '(50४थ॥0/ (राज्यपाल)' शब्द के पश्चात्‌ 
“5 २०० (या राजप्रमुख)' शब्द रखे जायें।” 


“अनुच्छेद 302 के खण्ड (4) में- 


(क) “60ए०70/ (राज्यपाल) ' शब्द के पश्चात्‌, जहां वह पहली बार आया 
है, “0 २0० (या राजप्रमुख)' शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


(ख) “60एथग0 (राज्यपाल) ' शब्द के स्थान पर जहां वह दूसरी बार आया 
है, “4६ 50ए०70: ० २॥॥०/ (राज्यपाल या राजप्रमुख के रूप में)' 
शब्द रखे जायें।” 


(ग) “050५थग॥0०/ (राज्यपाल) ' शब्द के पश्चात्‌, जहां वह तीसरी बार आया 
है, “० ॥6 [२॥० (या राजप्रमुख)' शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


अआक माननीय सदस्य: श्रीमानू, संशोधन संख्या 3 का क्‍या होगा? 
*अध्यक्ष: कार्यावली में वह नहीं दिया हुआ है। वह स्थगित रखा गया हे। 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: संशोधन संख्या 4, 6, 77 और 8 
का उद्देश्य केवल मसौदे का शोधन है। केवल संशोधन संख्या 5 के संबंध में 
सम्भवत: कुछ व्याख्या की आवश्यकता है। इस संशोधन के उपस्थित करने की 
आवश्यकता इसलिये पड़ी है कि अध्याय 3 के निर्देश का अर्थ वास्तव में अनुच्छेद 
274 का निर्देश होता है। अनुच्छेद 274 सरकार के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाने के 
संबंध में है और यह अनुच्छेद दो भागों में विभाजित किया गया है एक भाग 
संविधान के प्रारम्भ पर व्यवहार-वाद लाने का अधिकार जिस रूप में है उसके 
संबंध में हे। दूसग्ग भाग सरकार के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाने के अधिकार के 
संबंध में आगे व्यवस्था करने की संसद की शक्ति के बारे में है। जो शब्द हें 
उन्हीं को रहने दिया गया तो इसका अर्थ केवल यह होगा कि अधिनियम के 
प्रारम्भ पर अनुच्छेद 274 जिस रूप में होगा उसी रूप में उसकी शर्तों के अनुसार 
सरकार के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा। “समुचित कार्यवाहियां” शब्द 
इसलिये प्रविष्ट किये जा रहे हैं कि उनके अन्तर्गत अधिनियम के प्रारम्भ पर 
व्यवहार-वाद लाने का अधिकार जिस रूप में होगा वही नहीं आ जायेगा बल्कि 
संसद विधि द्वारा बाद में तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जिस कार्यवाही की व्यवस्था 
करेगी वह भी आ जायेगी। इस संशोधन को इसी कारण उपस्थित किया गया हे। 
मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि यदि इस संशोधन को स्वीकार किया 
गया तो मुझे अनुच्छेद में भी एक आनुषंगिक संशोधन करना होगा क्योंकि उसमें 
एक बात रह गई हे। 
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“अध्यक्ष: इस संबंध में कई संशोधन हैं जो छपे हुए संशोधनों के अंक 2 
में छपे हुए हैं। मैं कह नहीं सकता कि माननीय सदस्य उन्हें उपस्थित करना चाहते 
हैं या नहीं। संशोधन संख्या 3203-श्री कामत। 


*भ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन संख्या 3203 को उपस्थित 
करता हूं मैं संशोधन संख्या 3204, 3205 तथा 3206 को नहीं उपस्थित कर रहा 
हूं क्योंकि इस अनुच्छेद में जो परिवर्तन किये गये हैं उनके कारण उनकी 
आवश्यकता नहीं रह गई है। संशोधन संख्या 3203 इस प्रकार हैः 


“अनुच्छेद 302 के खण्ड () में “60४०5 (कर्त्तव्यों)” शब्द के स्थान पर 
“907000॥5$ (कृत्यों)' शब्द रखा जाये।” 


मेरी यह धारणा है कि इस अनुच्छेद के प्रसंग में “कृत्यों” शब्द से “कर्त्तव्यों” 
शब्द की अपेक्षा अच्छी प्रकार अर्थवोध होता है। हम किसी पदाधिकारी अथवा 
प्रतिष्ठित व्यक्ति के कृत्य और शक्तियां कहते हैं और उसके कर्त्तव्य नहीं कहते। 


खण्ड (2) के संबंध में मुझे थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव हो रहा है। खण्ड 
(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के, अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख 
के खिलाफ उसकी पदावधि में किसी प्रकार की दंड कार्यवाही किसी न्यायालय 
में संस्थित नहीं की जायेगी और न चालू रखी जायेगी। मेरे हृदय में यह सन्देह 
उत्पन्न हुआ कि क्‍या अपनी पदावधि में किये हुए किसी अपराध के संबंध में 
राष्ट्रति का अथवा राज्यपाल का अथवा राजप्रमुख का कोई दायित्व नहीं है। ईश्वर 
न करे कि ऐसा हो, किन्तु चूंकि मनुष्य प्रकृति दोषपूर्ण है इसलिये यदि दुर्भाग्य 
से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अथवा किसी राज्य का शासक अपराध कर बेठे तो 
क्या इस खण्ड का यह अर्थ है कि उसके खिलाफ निर्धारित अवधि तक कोई 
कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी अथवा क्‍या उसका अर्थ यह है कि उसकी 
पदावधि तक कार्यवाही नहीं संस्थित की जायेगी क्‍योंकि प्रारम्भिक प्रमाण मिलने 
पर राष्ट्रपति पद त्याग कर देगा, चाहे वह कितने ही काल तक अपने पद पर 
आसीन क्‍यों न रहा हो। क्या राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के अपराध करने पर 
राष्ट्रति उसे पद से हटायेगा? “उसकी पदावधि में” पदावली बहुत बहुत अस्पष्ट 
ही है। मुझे आशा है कि मसौदा-समिति की ओर से चाहे डॉ. अम्बेडकर उत्तर 
दें अथवा श्री कृष्णमाचारी, वे इस विषय पर कुछ रोशनी डालेंगे और इस अनुच्छेद 
के खण्ड (2) के आशय को स्पष्ट करेंगे। 


(संशोधन सख्या 3207, 3208, 3209 और 320, ॥9 ओर 256 
उपस्थित नहीं किये गये।) 


*अध्यक्ष: अब श्री कामत द्वारा उपस्थित एक ही संशोधन हेै। क्‍या 
डॉ. अम्बेडकर उस पर कुछ कहना चाहते हैं? 
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*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: जी नहीं, श्रीमान। सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर 
कुछ कहना चाहते हें। 


*थ्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय 
अनुच्छेद 302 के परन्तुक को डॉ. अम्बेडकर जिन कारणों से संशोधन करना चाहते 
हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं संविधान के अन्य 
भागों में हमने मूलाधिकारों की प्रत्याभूति दी है। उच्च न्यायालयों को भी मूलाधिकारों 
के संबंध में आवश्यक लेख निकलने का क्षषेत्राधिकार प्रदान किया गया है। जब 
अधिकारों की प्रत्याभूति दी गई है तो यह आवश्यक है कि इन अधिकारों में हस्तक्षेप 
होने पर उसके निराकरण के लिये भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। इसी कारण 
हमने यह उपबन्ध रखा है कि मूलाधिकारों को प्रयोग में लाने के लिये उच्च 
न्यायालय को आवश्यक उपचार करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस अनुच्छेद 
का दूसरा परन्तुक इस प्रकार है 


“परन्तु यह और भी कि इस खण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया 
जायेगा मानो की वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के खिलाफ 
उन कार्यवाहियों के चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बन्धित करती 
है जो इस संविधान के भाग 0 के अध्याय 3 में वर्णित हें।” 


यह केवल उन व्यवहार-वादों के संबंध में हे जो भारत-मंत्री अथवा सरकार 
के विरुद्ध लाये जायेंगे और जिनका भाग 0 के अध्याय 3 में उल्लेख है। इस 
परन्तुक का ऐसा अर्थ भी लगाये जाने का खतरा है जिससे संविधान के अन्य 
भागों में प्रत्याभूत मूलाधिकारों का निराकरण हो जायेगा। इसी कारण माननीय 
डॉ. अम्बेडकर ने सभा के सामने यह संशोधन रखा है जिसके फलस्वरूप 
मूलाधिकारों को प्रयोग में लाने के लिये प्रभावपूर्ण उपचारों का सहारा लिया जा 
सकता है। इसकी इस कारण भी बहुत आवश्यकता है कि भारत शासन अधिनियम 
की तत्स्थायी धारा 202 में यह उपबन्ध है कि उच्च न्यायालय सरकार के विरुद्ध 
कोई लेख नहीं निकाल सकते। इसलिये यह स्पष्ट करने के लिये कि पहले के 
भारत शासन अधिनियम की धारा 202 के अधीन उच्च न्यायालयों के लिये जो 
निर्बन्धन रखे गये हें वे अब नहीं रहेंगे, यह संशोधन उपस्थित किया गया है। इसलिये 
यदि विधि द्वारा अथवा अन्य प्रकार प्रदत्त कृत्य को व्यवहार में लाते हुए सरकार 
अपनी शक्ति की सीमाओं का अतिक्रमण करती है तो आपदग्रस्त व्यक्ति आवश्यक 
उपचार के लिये प्रार्था कर सकेगा। जैसाकि माननीय डॉ. अम्बेडकर बता चुके 
हैं, संविधान के अन्य भागों में इसके फलस्वरूप कुछ परिवर्तन करने की 
आवश्यकता होगी। उद्देश्य यह हे कि उच्च न्यायालयों ने सरकार के खिलाफ लेख 
निकालने के संबंध में जो निर्बन्धन रखे हैं उन्हें दूर किया जाये। जब सरकार 
अर्धन्यायिक अथवा विधि संबंधी कृत्यों को करती है जो उच्च न्यायालयों को भी 
आवश्यक लेख निकालने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। 935 के अधिनियम के अधीन 
मद्रास के उच्च न्यायालय ने यह मत प्रकट किया है कि इस प्रकार का लेख 
नहीं निकाला जा सकता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही इस परन्तुक 
में रूप-भेद किया जा रहा है। यह भय न होना चाहिये कि विनियमन करने वाले 
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[ श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर] 


अधिनियम के दिनों में गवर्नर जनरल और उच्चतम न्यायालय के बीच जो संघर्ष 
हुआ था उसकी पुनरावृत्ति होगी। वह सब अब नहीं होगा और मुझे कुछ भी सन्देह 
नहीं है कि संविधान में प्रत्याभूत मूलाधिकारों को व्यवहार में लाने में इस अधिकार 
को उच्च न्यायालय बुद्धिमत्ता से प्रयोग में लायेंगे। 


“अध्यक्ष: क्‍या आप श्री कामत के संशोधन के संबंध में कुछ कहना चाहते 
हे 

*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: हमने उनके लिये इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास 
किया हे। 

“अध्यक्ष: अब में श्री कामत के संशोधन संख्या 3203 पर मत लेता हुं। 


*थ्री एच.वी. कामतः क्‍या पदावधि के संबंध में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं 
दिया जायेगा? 

“अध्यक्ष: श्री कृष्णमाचारी सभा को बता चुके हैं कि इसकी व्याख्या आप 
को सुना दी गई हे। 

*श्री एच.वी. कामतः जी नहीं, उसकी व्याख्या नहीं की गई है। 

“अध्यक्ष; हो सकता है कि आप उस व्याख्या को स्वीकार न करें। 


*भ्री एच.वी. कामतः कोई कारण नहीं बताये गये हैं। यदि वे नहीं बताना 
चाहते हैं तो मैं उन्हें बाध्य नहीं करूंगा। यदि वे मेरे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ 
नहीं हैं तो बात दूसरी हे। 

*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मुझे यह सलाह दी गई है कि इन शब्दों को इसी 
रूप में रहने दिया जाये। 


*अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर श्री कामत का एक संशोधन इस आशय का हे कि 
अनुच्छेद 302 के खण्ड (]) में “कर्त्तव्यों” शब्द के स्थान पर “कृत्यों” शब्द 
रखा जाये। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः “कृत्य” शब्द का अधिक व्यापक अर्थ 
होता है और उसमें “शक्ति और कर्त्तव्य” दोनों सन्निहित होते हैं। हमने शक्तियों 
तथा कर्त्तव्यों का उल्लेख किया है जिनमें सभी कृत्य आ जाते हैं। इस प्रकार 
के किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं हेै। 


*अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 302 के खण्ड () में “60४॥०5 (कर्त्तव्यों)” शब्द के स्थान पर 
“977000॥5$ (कृत्यों)' शब्द रखा जाये।” 


संशोधन गिर गया। 


है। 
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“अध्यक्ष: यही एक संशोधन उपस्थित किया गया है। अब में डॉ. अम्बेडकर 
संशोधन पर मत लेता हूं। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: सभी संशोधनों पर एक साथ मत लिया जा सकता 


*अध्यक्ष: यदि सदस्य चाहें तो मैं उन पर अलग-अलग मत लूंगा। 
अच्छी बात है। मैं उन पर एक साथ मत लूंगा। 
प्रस्ताव यह है कि: 


“४ (]) अनुच्छेद 302 के खण्ड () में “50एथ०॥० (राज्यपाल)! शब्द के 
पश्चात्‌ “0 रा (या राजप्रमुख)' शब्द प्रविष्ट किये जायें।” 


“४ (2) अनुच्छेद 302 के खण्ड () के दूसरे परन्तुक में फ्रायाह 38भााड 
॥6 (0एथ्गााधशा। ए गातवा4 9 ॥6 (0एथा।।ध।शा। ए 3 596 5प्रट/0 .0९९८का25 
8$ काल गाशागालत का एाक्रांओ वा ण एक रे एण तांड एणाशरपाणा (भारत 
सरकार के या किसी राज्य की सरकार के खिलाफ उन कार्यवाहियों के चलाने 
के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बन्धित करती है जो इस संविधान के 
भाग 0 के अध्याय 3 में वर्णित हैं)” शब्द और अंकों के स्थान पर फाड़ 
भूगशणुआओल [/0९९९वा25$ 32भा।8४ 6 (70एछगशाशशा। ण कराता 9 6 (0एश॥- 
गाए 9 52८ (भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के खिलाफ 
समुचित कार्यवाहियों के चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बन्धित 
करती है)' शब्द रखे जायें।” 


“४ (3) अनुच्छेद 302 के खण्ड (2) में, '50एथ॥0०0/ (राज्यपाल) ' शब्द के 
पश्चात्‌ “9 २०७: (या राजप्रमुख)' शब्द रखे जायें।” 


“ (4) अनुच्छेद 302 के खण्ड (3) में '50ए०॥0० (राज्यपाल) शब्द के 


पश्चात्‌ “9 २०७: (या राजप्रमुख)' शब्द रखे जायें।” 


“४(5) अनुच्छेद 302 के खण्ड (4) में- 


(क) “060श५270/ (राज्यपाल) ' शब्द के पश्चात्‌, जहां वह पहली बार आया 
है, “0 7२0०४ (या राजप्रमुख)' शब्द प्रविष्ट किये जायें। 


(ख) “66एथ॥० (राज्यपाल) ' शब्द के स्थान पर, जहां वह दूसरी बार आया 
है, “4६ 50ए०70: ० २॥॥०/ (राज्यपाल या राजप्रमुख के रूप में)' 
शब्द रखे जाये। 


]740] भारतीय संविधान-सभा [8 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ अध्यक्ष ] 


(ग) “60एथ2707 (राज्यपाल) ' शब्द के पश्चात्‌, जहां वह तीसरी बार आया 
है, "०" ॥6 २००7 (या राजप्रमुख)' शब्द प्रविष्ट किये जायें। 


संशोधन स्वीकार कर लिये गये। 

“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद 302, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 

अनुच्छेद 302, सशोधित रूप में संविधान का अंग बना लिया गया। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं किः 

“अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243, 244 तथा 245 का शीर्षक निकाल दिया 

जाये।” 


इस पर मत लिया जाये ताकि अन्य अनुच्छेदों को अलग-अलग उठाया जा 
सके। यह एक स्वतंत्र संशोधन है। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243, 244 तथा 245 का शीर्षक निकाल दिया 
जाये।” 


प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 2203 ओर अनुच्छेद 243, 244 तथा 245 का शीर्षक निकाल दिया गया। 


भाग ॥0-क 


. “माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता 
हूं कि भाग 0 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन भाग प्रविष्ट किया जाये: 


न्ज्ा २७ 
73026, (7ण7रालाट ॥4 परालाएट0प्राइ८ जाग ॥6 (शा॥09 ए पाते, 
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भाग ॥0-क 


भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 


274-क. इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारत राज्य-द्षेत्र 


भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। 
में सर्वत्र व्यापार, 

वाणिज्य और 

समागम की 

स्वतन्त्रता 


274-ख. संसद ऐसी विधि द्वारा, जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन 
आल बनाई गई हो, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत 

व्यापार, वाणिज्य 
और समागम पर रज्यक्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की 
विधि द्वारा स्वतन्त्रता पर ऐसे निर्बन्धन आरोपित कर सकेगी जैसे कि लोक-हित 


निर्बन्धन लगाने में अपेक्षित हों। 
की संसद की 
शक्ति। 


274-ग. () इस संविधान के अनुच्छेद 274-ख में किसी बात के होते हुए 
व्यापार और वाणिज्य भी सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और 
के विषय में संघ और वाणिज्य सम्बन्धी किसी प्रविष्टि के आधार पर न तो संसद को, 
राज्यों की विधायिनी और न राज्य के विधान मण्डल को, कोई ऐसी विधि बनाने की 
शक्तियों पर निर्बन्धन। शक्ति होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती या 

दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य 
हा बीच में कोई विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती 
| 
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(2) इस अनुच्छेद के खण्ड () में की कोई बात संसद को ऐसी 
कोई विधि बनाने से न रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत 
करती है, अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती हे, 
यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया गया हो कि भारत राज्य-क्षेत्र के किसी 
भाग में वस्तुओं की दुर्लभता से उत्पन्न किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के 
लिये ऐसा करना आवश्यक है। 


274-घ. अनुच्छेद 274-क या अनुच्छेद 274-ग, में किसी बात के होते हुए 
राज्यों के पारस्परिक भी राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा- 


हि 2 (क) अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर कोई ऐसा 
कर आरोपित कर सकेगा जो कि उस राज्य में निर्मित 
या उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर लगता हो किन्तु इस 
प्रकार की उससे इस तरह आयात की गई वस्तुओं तथा 
ऐसी निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न 
हो, तथा 


(ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और 
समागम की स्वतन्त्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन 
आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोकहित में अपेक्षित हों: 


परन्तु इस अनुच्छेद के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक या 
संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना राज्य के विधान मण्डल में पुरःस्थापित 
या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये राज्य का राज्यपाल 
अथवा राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना कोई अध्यादेश भी प्रख्यापित 
नहीं करेगा। 


274-डः संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जैसा कि 
अनुच्छेद 274-क से. है. इस संविधान के अनुच्छेद 274-क, 274-ख, 274-ग, 
274-घ तक के और 274-घ के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये समुचित 
प्रयोजनोी. को समझे तथा इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां और 


कार्यान्वित करने के सौंप 
कि ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे।) ] 


नियुक्ति। 


श्रीमानू, इस समय मैं सभा को केवल यह सूचित करना चाहता हूं कि आरम्भ 
में व्यापार और वाणिज्य के स्वातन्त्रय-संबंधी अनुच्छेद संविधान के मसौदे के विभिन्‍न 
भागों में बिखरे हुए थे। एक अनुच्छेद, अर्थात्‌ अनुच्छेद 6, मूलाधिकारों की सूची 
में था और उसमें कहा गया था कि संसद द्वारा बनाई हुई विधि के अधीन रहते 
हुए भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापारा और वाणिज्य अबाध होगा। अन्य अनुच्छेद 
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अर्थात्‌, अनुच्छेद 243, 244 और 245 संविधान के मसौदे में अन्यत्र समाविष्ट 
थे। जब बहस हो रही थी तो यह देखा गया कि इस सभा के बहुत से सदस्य 
अनुच्छेद 243, 244 और 245 का आशय इस कारण नहीं समझ सके कि ये 
अनुच्छेद सोलहवें अनुच्छेद से अलग रखे गये थे। इसलिये व्यापार और वाणिज्य 
के स्वातंत्रय-सम्बन्धी उपबन्धों का पूर्ण चित्र सभा के सामने रखने के लिये 
मसौदा-समिति ने यह विचार किया कि संविधान के विभिन्‍न भागों में बिखरे हुए 
इन विभिन्‍न अनुच्छेदों को एक ही भाग में क्रमानुसार रख दिया जाये ताकि एक 
ही दृष्टि डालने पर ज्ञात हो जाये कि भारत में व्यापार और वाणिज्य के स्वातन्त्रय 
के संबंध में क्‍या उपबन्ध हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस भाग में दिये 
हुए उपबन्धों का उद्देश्य यह नहीं है कि व्यापार और वाणिज्य की पूरी स्वतंत्रता 
हो अर्थात्‌ संसद और राज्यों को भारत में सर्वत्र व्यापार और वाणिज्य के 
स्वातंत्र-विषयक आधारभूत उपबन्ध में अपवाद करने की शक्ति से वंचित नहीं 
किया गया है। व्यापार और वाणिज्य के स्वातंत्रय को कुछ परिसीमाओं के अधीन 
प्रदान किया गया है, जिन्हें संसद अथवा विभिन्‍न राज्यों के विधान-मण्डल घोषित 
कर सकते हैं, किन्तु शर्त यह है कि संसद को व्यापार और वाणिज्य के स्वातंत्र्य 
को परिसीमित करने की शक्ति केवल उन्हीं मामलों के संबंध में प्राप्त है जो 
भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में रु ओ की दुर्लभता से संबंधित हों और 
राज्यों को उन मामलों के संबंध में प्राप्त है जो सार्वजनिक कल्याण से संबंधित 
हों। यदि राज्य लोक-हित की दृष्टि से व्यापार और वाणिज्य के स्वातंत्रय को 
परिसीमित करना चाहें तो उन्हें यह शर्त भी पूरी करनी होगी कि उन्हें व्यापार 
और वाणिज्य के स्वातंत्रय संबंधी किसी विधेयक के लिये पहले राष्ट्रपति की मंजूरी 
लेनी होगी अन्यथा वे इस प्रकार की विधि नहीं बना सकेंगे। अनुच्छेद 274-डः 
से संसद को केवल अमरीका के अनन्‍्तर्राज्यक आयोग के समान एक प्राधिकारी 
को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्राधिकारी का स्पष्ट शब्दों 
में उल्लेख न करके इस विषय को यों ही छोड दिया गया है ताकि संसद जिस 
प्राधिकारी को नियुक्त करना चाहे करे। 


यदि बहस में कोई और प्रश्न उठाये गये तो मैं सहर्ष उनका उत्तर दूंगा 


#अध्यक्ष: हमें संशोधन एक-एक करके उठाने होंगे। पहला संशोधन शीर्षक के 
सम्बन्ध में हे जो पंडित ठाकुरदास भार्गव के नाम से है (संशोधन संख्या 339)। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः इस संशोधन को उपस्थित करने के पूर्व मैं विनयपूर्वक 
यह निवेदन करता हूं कि मुझे सभी संशोधनों को एक साथ उपस्थित करने की 
आज्ञा दी जाये। 


श्रीमानू, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि: 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन भाग 
]0-क के शीर्षक में "780९, (0/0ए0ग्राताल०० ॥70 [70//0075८ (व्यापार, वाणिज्य 
और समागम) ' शब्दों के स्थान पर “780९ था१ (ण्ग्राशा००८ (व्यापार और 
वाणिज्य) ' शब्द रखे जायें।” 
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“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-क में (?४॥ (भाग) ' शब्द के स्थान पर '(णाशआपांणा (संविधान) ' शब्द 
रखा जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ख में ॥6४॥70०70॥$ (निर्बन्धन)' शब्द के पूर्व ॥०8507406 (युक्तियुक्त) ' 
शब्द रखा जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ख में 780९ ८0णरागाआ2० 0 772४00०77$९ (व्यापार, वाणिज्य या समागम) ' 
शब्दों के स्थान पर 7806 ०: ०ण77०८०८ (व्यापार या वाणिज्य)' शब्द रखे 
जायें। ” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ख में %ऋफाओ८ 77०6४ (लोक-हित) ' शब्दों के स्थान पर ॥गरादाठड$ ० 
76 2०८०४ 9प॥0० (जनसाधारण के हित)' शब्द रखे जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में से प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 274-ग निकाल दिया जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड () में 40 णा6 $6 0४८ क्राणाश' (एक राज्य को दूसरे 
राज्य से)' शब्दों के स्थान पर 40 धाए $0० 85 ब९भाउ भाए जाल $वव6 वी 
6 एायंणा 0 0 भाए एथा श्यतं] ॥9 508० (एक राज्य को संघ के किसी 
अन्य राज्य से अथवा उस राज्य के किसी भाग को)' शब्द रखे जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड () में कफ्रल्शा ०९ $8800 ॥70 ॥70॥0०7 (एक राज्य और 
दूसरे राज्य के बीच)' शब्दों के स्थान पर फलए़ल्शा थाए 590 थ्षात क्षाणाला 
590० ० ध6 एंणा ता 9#एल्ला कभाए एक्ाा5 शांगा। ॥9 $086 (किसी राज्य 
और संघ के किसी अन्य राज्य के बीच अथवा उस राज्य के किन्हीं भागों 
के बीच)' शब्द रखे जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड () में से ऋर जाए ण भाए दा दक्वााह (00 80० ० 
गाल गा थाए ्॑ 6 [/88 गा 6 $८एला। $2००१०० (सप्तम अनुसूची 
की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के 
आधार पर)' शब्दों को निकाल दिया जाये।” 


]746] भारतीय संविधान-सभा [8 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड (2) में 8 आऑंप॥70०॥ (किसी स्थिति)' शब्दों के स्थान पर 
“गाए दादएरआ आंपआांणा (किसी आपात की स्थिति में)” शब्द रखे जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड (2) में *'इटक्ालाए (दुर्लभता) ! शब्द के पूर्व 2॥॥ 0 ९ ६१0 
(अस्थाई) ' शब्द रखा जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड (2) में ० ॥6 एथ१04 ० थालाए्रआटए (आपात काल तक) ' 
शब्द अन्त में जोड़ दिये जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड (2) में 4० इपला एथग0०१ 35 ॥6 आंपकाणा ]8858 (ऐसी 
अवधि के लिए जब तक स्थिति बनी रहे)' शब्द अन्त में जोड़ दिये जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में से प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 274-घ निकाल दिया जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ का खण्ड (ख) निकाल दिया जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के खण्ड (ख) में से “0 ]र/श०0प्रा5८ (अथवा समागम) ' शब्द निकाल 
दिये जायें।” 

“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के खण्ड (ख) में से '्शं॥ ०: (अंग्रेजी के शब्द विद आर)' शब्द 
निकाल दिये जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के खण्ड (ख) में ॥4॥ ॥० छए79॥0० ॥॥।/श०5 (लोक-हित में)' शब्दों 
के स्थान पर था ह6 ग्रालिठ538 ण 6 गाल एफ)ऑंट भाव ब्रा व0 गठणारंड- 
ला शत 6 छाठशंतंणा$ ण ॥70० 33 (जनसाधारण के हित में अपेक्षित हों 
और अनुच्छेद 3 के उपबन्धों से असंगत न हों)' शब्द रखे जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के खण्ड (ख) में %ऋ्प७४० |) ७८४ (लोक-हित) ' शब्दों के स्थान 
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पर ॥गञ८ध285 ० 06 2०८०४ 970॥0० (जनसाधारण के हित) ' शब्द रखे जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के खण्ड (ख) में '6प्रगाए भाए एला०4 ए लालएलाठए बांग्राए ॥णा 
इटक्कालाए णी 200958 जाता] ॥6 890०6 ण ॥6 छला04 ० 5प्टा शाशएशारफ 
(किसी ऐसे आपात-काल में जो राज्य में वस्तुओं की दुर्लभता के कारण उत्पन्न 
हुआ हो, ऐसे आपात-काल तक)' शब्द अन्त में जोड़ दिये जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के अन्त में निम्नलिखित नवीन खण्ड जोड़ दिया जाये; 


जल शल्ड्नत्ञा। ॥4। 96 ०णाफुटशा 00 70ए06 परत $क्काएाणा ज्ञशा ॥6 
९णा॥१80%8 7 ०छएुथ्वांशा। क्‍0 80 50 का 6 वाशारटई ण ॥6 एशाटाग छप00 क्ात 
णा॥ 5प्रठ0 72ए0८४॥07 #9था।2 7806 ॥6 98ए 0ए[ ॥6 996 ॥ए0गज्राए 709700$ 
ह9 9९८णा6 एण4.7 


(राष्ट्रपति ऐसी मंजूरी का प्रतिसंहरण करने में सक्षम होगा जब कि वह यह 
समझेगा कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना इष्टकर है और ऐसे प्रतिसंहरण 
के पश्चात्‌ राज्य की जिस विधि के अधीन निर्बन्धन आरोपित होते हों वह 
शून्य हो जायेगी।) 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-डः निकाल दिया जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ड के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन अनुच्छेद जोड़ दिया जाये: 


“2749, ]रणाज़ाग्रशश्रावाए भाजशां)शर ९०णाका€्व का का5$ एगाशपाणत भा 
लाारशा णा 8986 83॥9 ॥3ए6 ॥6 ॥9॥/ ॥0 ॥0ए6 ॥6 $फ्ञाशा6€ (0परा 9५ 
भूग/णुआ॥रल .70९०९८वा25$ [ण ॥6 शाणिटशाशा ए 6 ॥20॥85 ८णाशि।260 0५ 
भार[6 43 त एथा २-१ णएी ॥॥6 (णाजॉपा!0तगात, 7? 


(274-च. इस संविधान की किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक नागरिक अथवा 
राज्य के संविधान के अनुच्छेद 3 अथवा भाग ॥0-क द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
को प्रयोग में लाने के लिये समुचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय को 
परिचालित करने का अधिकार होगा।) 


]748] भारतीय संविधान-सभा [8 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[पं. ठाकुरदास भार्गव] 
अथवा विकल्पत: 


“अनुच्छेद 6 में '?्रधागादा। (संसद) ' शब्द के पश्चात्‌ प्रात 0०४ 274 
8 ».१0 2740 (अनुच्छेद 274-ख तथा 274-ग के अधीन)' शब्द और अंक 
प्रविष्ट किये जायें।” 


इन संशोधनों के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि इस विषय के प्रति मेरा 
दृष्टिकोण डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण से भिन्‍न हे। मेरे मतानुसार व्यापार और 
वाणिज्य तथा समागम के ये अधिकार परिसीमित नहीं होने चाहियें और यदि 
परिसीमित हों तो केवल आपात-संबंधी उपबन्धों से परिसीमित हों किन्तु उनके 
मतानुसार इस संबंध में केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकार को शक्ति प्राप्त होनी 
चाहिये और ये अधिकार परिसीमित होने चाहियें। हम अनुच्छेद 6 को पारित कर 
चुके हैं जिसकी शब्दावली इस प्रकार हैः 


“इस संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबन्धों के और संसद द्वारा बनाई हुई 
किसी विधि के अधीन रहते हुए भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य 
और समागम अबाध होगा।” 


यह अनुच्छेद अभी इसी रूप में है। अभी तक इस आशय का कोई संशोधन 
पारित नहीं हुआ है कि यह निराकृत किया गया है। इस अनुच्छेद के प्रत्याभूत 
अधिकारों के अध्याय में होने से हमें यह आश्वासन मिलता है कि यह एक 
मूलाधिकार है। मैं यह जानता हूं कि यह मूलाधिकार “संसद द्वारा बनाई हुई किसी 
विधि के अधीन रहते हुए” शब्दों से बहुत परिसीमित हो गया है। इसके अधीन 
रहते हुए, हम जिस संविधान को पारित कर चुके हैं उसके द्वारा इस मूलाधिकार 
की भारत के नागरिकों को प्रत्याभूति दी गई है। इसके साथ ही मेरा आप से 
यह भी अनुरोध है कि आप इस पर भी विचार करें कि अनुच्छेद 3 का क्‍या 
प्रभाव होगा। इस विषय से उसका जो अंश संबंधित है वह इस प्रकार हे 


“सब नागरिकों को (घ) भारत राज्य-श्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरता का, (ड) 
भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, (च) 
सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का, तथा (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, 
व्यापार या कारबार करने का अधिकार होगा।” 


मेरा यह निवेदन है कि डॉ. अम्बेडकर का यह उपबन्ध कुछ सीमा तक 
अनुच्छेद 3 के भाग (घ) से (छ) तक का खण्डन करता है। जहां तक अनुच्छेद 
3 के उपबन्धों को मैं समझ पाया हूं उनका आशय यह है कि अनुच्छेद 6 
के अधीन रहते हुए, जिसे कि हम पारित कर े हैं, प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक 
वृत्ति, व्यापार अथवा कारबार करने का अधिकार है। उसके अनुसार केवल लोक-हित 
साधन की दृष्टि से नागरिकों के अधिकारों को कुछ अंश में निर्बन्धित किया जा 
सकता है। आप देखेंगे कि डॉ. अम्बेडकर ने अपने संशोधन के कई स्थलों में 
“लोक-हित” पदावली रखी है और इसके स्थान पर मैंने “जनसाधारण के हित” 
पदावली रखने का प्रयास किया है। मेरी यह धारणा है कि इन दो पदावलियों 
में बहुत अन्तर है। किसी राज्य के प्रसंग में “लोकहित” पदावली में अधिक से 
अधिक उस राज्य के लोगों का हित ही सन्निहित होगा, यद्यपि “लोक” शब्द से 
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लोक-समूह का बोध होता है। इस प्रकार “लोक-हित” का अर्थ किसी राज्य के 
निवासियों के एक भाग का हित भी हो सकता है। किन्तु यदि “जनसाधारण के 
हित” पदावली प्रयोग में लाई जाये तो उसका अर्थ होगा समस्त भारत के जनसाधारण 
के हित। इसकी सम्भावना है कि कई अवसरों पर डॉ. अम्बेडकर के संशोधन 
में “लोक-हित” पदावली का जो अर्थ है उसका अनुच्छेद ॥3 में प्रयुक्त 
“जनसाधारण के हित” पदावली के अर्थ से विरोध हो। जब इस प्रकार का विरोध 
उत्पन्न होगा तो उससे प्रान्तीयता को बढ़ावा मिलेगा और जनसाधारण का कल्याण 
न होकर कुछ ही लोगों का कल्याण होगा। यदि हम “जनसाधारण के हित” पदावली 
को न रखकर “लोक-हित” पदावली को रखते हैं तो यही परिणाम होगा। 


यदि यह सच है कि अनुच्छेद 6 द्वारा नागरिकों को एक मूलाधिकार प्रदान 
किया गया है और वह समुचित कार्यवाही के साधन से उच्चतम न्यायालय द्वारा 
प्रयोग में लाया जा सकता है तो इसका अर्थ यह है कि जो अधिकार प्रदान किया 
गया है उसका, यदि हम इन पा | को उनके वर्तमान रूप में पारित करते 
हैं तो उनसे, निराकरण हो रहा है। इन्हें पारित करने के पश्चात्‌ अनुच्छेद 6 
द्वारा प्रदत्त कोई भी मूलाधिकार अपरिसीमित नहीं रह जायेगा। इसलिये, मेरा यह 
निवेदन है कि हम जिस अधिकार की प्रत्याभूति दे चुके हैं उसमें हस्तक्षेप कर 
रहे हैं। उस अधिकार की रक्षा के लिये ही मैंने एक संशोधन उपस्थित किया 
है, जिसके द्वारा अनुच्छेद 6 को भी संशोधित करने का प्रयास किया गया है। 
मेरा उद्देश्य यह है कि या तो अनुच्छेद 6 से संबंधित संशोधन स्वीकार कर लिया 
जाये अथवा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये: 


“इस संविधान की किसी बात को होते हुए भी प्रत्येक नागरिक अथवा राज्य 
को संविधान के अनुच्छेद 3 अथवा भाग 0-क द्वार प्रदत्त अधिकारों को 
प्रयोग में लाने के लिये समुचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय को परिचालित 
करने का अधिकार होगा।” 


अनुच्छेद 6 के “संसद द्वारा बनाई हुई किसी विधि के अधीन रहते हुए” 
शब्दों का अर्थ केवल यह होगा कि यह अधिकार केवल उन उपबन्धों के अधीन 
होगा जो इस संशोधन द्वारा समाविष्ट किये जा रहे हैं। अनुच्छेद 274-ग और 274-घ 
में उसी प्रकार की विधियों का वर्णन है जिनकी अनुच्छेद 6 में कल्पना की 
गई है। मैं किसी ऐसी अन्य विधि की कल्पना नहीं कर सकता जिससे भारत 
के नागरिकों की स्वतंत्रताओं का परिसीमन हो सकता है। ये दो उपबन्ध पर्याप्त 
हैं। इन अनुच्छेदों के संबंध में भी मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि प्रान्तों को किसी 
अन्य राज्य के नागरिकों पर निर्बन्धन आरोपित करने की स्वतन्त्रता दी गई तो एकता, 
एक-राष्ट्र, एक-शासन और एक-देश की चर्चा व्यर्थ सिद्ध होगी। इसका आभास 
इस समय भी मिल रहा है। समाज के जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के 
संबंध में कुछ शक्तियां भारत सरकार प्रयोग में लाती है और कुछ शक्तियां प्रान्त 
प्रयोग में लाते हैं। इस संबंध में सभा को विदित है और पूर्वी पंजाब के हम 
लोगों को भी विदित है कि ये शक्तियां किस प्रकार प्रयोग में आ रही हैं। यद्यपि 
सारे देश में अन्न दुर्लभ है और विदेशों से बहुत मात्रा में अन्न मंगाया जा रहा 
है और “अधिक अन्न उपजाओ” का आन्दोलन बड़े जोरों से चलाया जा रहा है 
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किन्तु हम जानते हैं कि भारत सरकार और प्रान्तीय सरकार के शक्ति-प्रयोग के 
8008. आज स्थिति यह है कि पूर्वी पंजाब में करोड़ों रुपयों का अन्न नष्ट हो 
रहा है। 


श्रीमानू, यदि आप कृपा करके डॉ. अम्बेडकर के इस संशोधन द्वारा अधिनियमित 
होने वाले उपबन्धों को पढ़ें तो आपको स्पष्ट हो जायेगा कि प्रत्येक राज्य को 
व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर लोक-हित की दृष्टि से युक्‍क्तियुक्त निर्बन्धन 
आरोपित करने का अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि बंबई के लोग 
यह कह सकते हैं कि बंबई के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर वह कपडे 
के व्यापार पर कुछ निर्बन्धन आरोपित करेंगे। इसी प्रकार पूर्वी पंजाब में हमारे 
पास अपनी आवश्यकताओं से कहीं अधिक चना रहता है। यदि केन्द्रीय सरकार 
अथवा स्थानीय सरकार ने यह निर्णय किया कि उसका निर्यात नहीं होगा तो यह 
हो सकता है कि यद्यपि पूर्वी पंजाब में चना 6 रु. या 7 रु. के भाव से बिक 
रहा हो किन्तु बंगाल के कुछ भागों में अथवा मद्रास में वही चना 20 रु. अथवा 
22 रु. के भाव से बिके। पूर्वी पंजाब में अधिक चना होने के कारण न तो 
बंबई को और न मद्रास को फायदा होगा और न अन्य प्रदेशों में चने का मूल्य 
अधिक होने से पूर्वी पंजाब के लोगों को ही फायदा होगा। यह कोई कपोल-कल्पित 
चित्र नहीं है। इस समय यही हो रहा है और पहले भी यही होता आया है। 
मैं केन्द्रीय सरकार के तथा प्रान्तीय सरकार के लोगों के पास भी गया और मैंने 
उन्हें सारी कथा सुनाई किन्तु फिर भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। 


श्रीमानू, जहां तक व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का संबंध है, 
मैं यह चाहता हूं कि वह अबाध हो और केवल ऐसे समय में जब चीजें दुर्लभ 
हों अथवा आयात उपस्थित हो, लोक-हित को ध्यान में रखकर निर्बन्धन आरोपित 
किये जायें। यदि हम वास्तव में यह भावना जाग्रत करना चाहते हैं कि हम एक 
ही देश के विभिन्‍न भागों के निवासी हैं और हमारी एक ही सरकार है तो साधारण 
काल में किसी प्रकार के निर्बन्धनों की आज्ञा न देनी चाहिये। अनुच्छेद 243 की 
योजना में एक प्रकार का अधिमान अथवा विभेद सन्निहित है। अनुच्छेद 274-क 
में एक ऐसा उपबन्ध है जिसका मैं स्वागत करता हूं। उसमें कहा गया है कि 
व्यापार और वाणिज्य अबाध होगा। किन्तु मुझे “इस भाग के अन्य उपबनधों के 
अधीन रहते हुए” शब्दों पर आपत्ति है। मैं यह चाहता हूं कि “भाग” के स्थान 
पर “संविधान” शब्द रखा जाये। यदि संविधान द्वारा निर्बन्धन रखे गये हें 
तो मैं उन्हें स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। इस भाग में व्यापार के स्वातन्त्र 
पर कई अनावश्यक निर्बन्धन लगाये गये हैं, जिनके कारण तबियत खीझ उठती 
है। इस संविधान में सर्वत्र यही दिखाई देता है कि एक हाथ से जो कुछ दिया 
गया है वह दूसरे हाथ से छीन लिया गया हेै। श्रीमान्‌ू, मैं यह चाहता हूं कि 
अनुच्छेद 3 के अधीन जो अधिकार दिये गये हैं वे केवल उन निर्बन थनों से 
सीमित हों, जिन्हें हम रख आये हैं, और वे इस अनुच्छेद के निर्बन्धनों से सीमित 
न हों। मेरे विचार से इस प्रकार के निर्बन्धनों से प्रान्तीय द्वेष को बढ़ावा मिलेगा 
किन्तु प्रान्तीय प्रेम के कारण सारे भारत को हानि होगी। 


अनुच्छेद 274-ख के संबंध में मैं निवेदन कर चुका हूं कि मैं “निर्बन्धन” 
शब्द के पूर्व “युक्तियुक्त” शब्दों की प्रविष्ट करना चाहता हूं। अनुच्छेद ॥3 में, 


संविधान का मसौदा [75] 


जो एक न्याय्य अनुच्छेद है हमने “युक्तियुक्त” शब्द रखा है। प्रश्न यह उठता 
है कि इस अध्याय के अधीन जो अधिकार दिये जा रहे हैं वे न्याय्य होंगे या 
नहीं। मैं यह समझता हूं और डॉ. अम्बेडकर ने जो शब्द रखे हैं उनका भी यही 
अर्थ है कि ये अधिकार न्याय्य नहीं होंगे। यदि वे यह कहते हैं कि ये न्याय्य 
होंगे तो मैं अपने कुछ संशोधन वापस ले लूंगा। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: डॉ. अम्बेडकर हमें यह बता चुके हैं कि अनुच्छेद 
6 में जो मूलाधिकार वर्णित हैं उनमें वे परिवर्तन करने जा रहे हैं। 


“पं, ठाकुरदास भार्गवः श्रीमान्‌, अनुच्छेद 6 द्वारा मूलाधिकार प्रदान किये 
गये हैं, इस कारण वह एक न्याय्य अनुच्छेद है। मैं यह जानता हूं कि इसके 
उत्तर में यह कहा जायेगा कि उसमें “संसद द्वारा बनाई हुई किसी विधि के अधीन 
रहते हुए” शब्द रखे गये हैं। किन्तु अब वह और भी अधिक परिसीमित कर 
दिया गया है क्‍योंकि अब राज्य भी इन अधिकारों का अपहरण कर सकते हें। 
मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि नागरिकों के मूलाधिकारों का अपहरण 
नहीं होना चाहिये। और इसलिये मैंने जितने भी संशोधन उपस्थित किये हें उन्हें 
स्वीकार कर लेना चाहिये और इस अधिकार को न्याय्य अधिकार बना देना चाहिये। 


अन्य संशोधनों के संबंध में, जिन्हें में सभा को पढ़कर सुना चुका हूं, मैं सभा 
का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं प्रत्येक संशोधन पर नहीं बोलूंगा क्योंकि जिन शब्दों 
में वे रखे गये हैं उनसे उनका आशय स्पष्ट हो जाता है। मैं केवल उन सिद्धान्तों 
के संबंध में कुछ शब्द कहूंगा जिन पर वे आधूृत हें। 


श्रीमान्‌ू, व्यापार और समागम के संबंध में मेरी यह आपत्ति है। अनुच्छेद 3 
में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भाग में संचरण का 
तथा निवास करने और बस जाने का अधिकार होगा। यह समागम तो मेरी समझ 
में आता है। किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि “समागम” शब्द का अन्य अर्थ 
क्या है। अनुच्छेद 3 में हम युक्‍्तियुक्त निर्बन्धन रख चुके हैं और हमें अन्य 
निर्बन्धनों को रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि राज्यों 
के बीच किस प्रकार का समागम होगा। मेरे विचार से तो केवल व्यक्तियों के 
बीच समागम हो सकता है। श्रीमानू, इस अध्याय में और अनुच्छेद ॥3 में जो 
अन्तर है वह यह है राज्य कोई व्यक्ति नहीं है। राज्यों के बीच बहुत कम अवसरों 
पर व्यापार, वाणिज्य और समागम होगा, किन्तु कई अवसरों पर ऐसे मामले उठ 
खडे होंगे जिनमें व्यक्तियों के हित अन्तर्ग्रस्त होंगे। यदि अनुच्छेद 3 को वर्तमान 
रूप में रहने दिया गया तो मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 274-क आदि के अधीन 
लोगों को इस मूलाधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकेगा। यदि मैं कोई व्यापार 
अथवा वृत्ति करता हूं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि अनुच्छेद ॥3 द्वारा प्रदत्त 
मूलाधिकार के होते हुए कौन राज्य उस पर निर्बन्धन लगा सकेगा। ऐसे अवसर 
उत्पन्न होंगे जब अनुच्छेद 3 और वर्तमान अनुच्छेद एक दूसरे के लिये खण्डनकारी 
सिद्ध होंगे। इसलिये मैंने इस आशय का एक संशोधन उपस्थित किया है कि ये 
निर्बन्धन अनुच्छेद 3 के उपबन्धों के अधीन होना चाहिये। यदि वह स्वीकार कर 
लिया गया तो यह न्याय्य अधिकार बनाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि संशोधन 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


के प्रस्तावक महोदय के मस्तिष्क में यही विचार प्रधान है कि अनुच्छेद 3 और 
अनुच्छेद 46 के अधीन बहुत विस्तृत अधिकार दिये गये हैं इसलिये उन्हें परिसीमित 
2०2 आवश्यक है। मेरे विचार से इन अधिकारों में इस प्रकार रद्दोबदल न करनी 
चाहिये। 


अनुच्छेद 274-ग के संबंध में अपने संशोधन के बारे में मैं निवेदन कर चुका 
हूं कि उसकी अंतिम दो पंक्तियों को निकाल देना चाहिये। मैं यह कहना चाहता 
हूं कि “सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी 
किसी प्रविष्टि के आधार पर “शब्दों को यदि निकाल दिया गया तो सुचारु व्यवस्था 
80% हो जायेगी और कहीं भी विभेद अथवा अधिमान की संभावना नहीं रह 
जायेगी। 


इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 274-ग (2) में “भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग 
में वस्तुओं की दुर्लभता से उत्पन्न किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के लिये 
ऐसा करना आवश्यक है” शब्द प्रयुक्त हैं। अकाल आदि के समय यदि यह प्रयोग 
किया जाता है तो मुझे कुछ आपत्ति नहीं है। किन्तु इस प्रकार की शक्ति वास्तविक 
आपात के समय में ही प्रयोग की जानी चाहिये। अन्यथा इस अधिकार का इस 
प्रकार प्रयोग होगा कि उससे जनसाधारण का अहित होगा भले ही किसी राज्य 
के निवासियों को उससे लाभ हो। 


इसी प्रकार श्रीमान्‌, अनुच्छेद 274-घ के संबंध में मुझे उसके खण्ड (क) 
पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उसके खण्ड (ख) पर गम्भीर आपत्ति है। मेरे 
विचार से इसकी आवश्यकता नहीं हैं। यदि संसद को उसी प्रकार शक्तियां दी 
जा रही हैं जैसे कि वे आरम्भ में दी गई थीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हे। 
संसद उस पर सामान्य दृष्टि से अर्थात्‌ सारे भारत को दृष्टि में रख कर विचार 
करेगी। किन्तु यदि ये शक्तियां राज्यों को दी गईं तो वे इस पर अपने ही स्वार्थों 
को सामने रख कर विचार करेंगे जिसके कारण पारस्परिक द्वेष बढेगा। इसलिये 
जहां तक राज्यों का संबंध हे सरकार को उन्हें इस शक्ति को प्रयोग न करने 
देना चाहिये। जब तक वे उसे संसद द्वारा प्रयोग न करें। यदि किसी राज्य को 
खण्ड (क) के अधीन अपनी शक्तियों को प्रयोग करने दिया जाता है तो मुझे 
कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह अधिकार उपयुक्त ही है। किन्तु यदि आप खण्ड 
(ख) को भी इसी रूप में बनाये रखना चाहते है तो में कह नहीं सकता कि 
उसका परिणाम क्‍या होगा। यह मेरी समझ में आता है कि जब महामारी जेसे 
संक्रामक रोग फैलें तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिये अनुच्छेद 3 के अधीन निरोध 
विनियम लगाये जा सकते हैं। और समागम को निर्बन्धित किया जा सकता है किन्तु 
यदि साधारण काल में भी सामान्य समागम की आज्ञा नहीं दी गई अथवा उसे 
निर्बन्धित किया गया तो, इसका अर्थ यह होगा कि जनसाधारण के विरुद्ध रक्षा 
अधिनियमों के अधीन आदेश निकाले जा रहे हैं और उन्हें किसी राज्य में प्रवेश 
करने से रोका जा रहा है जो सर्वथा अनुचित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार 
प्राप्त हे कि वह जिस राज्य में जाना चाहे जाये और किसी राज्य को भारत के शेष 
भाग के लोगों के समागम को रोकने का अधिकार नहीं है। “जैसे कि लोक-हित में 
अपेक्षित हो ” शब्द रखकर किसी राज्य को यह शक्ति प्रदान करना अत्यन्त भयास्पद है। 
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इसके अतिरिक्त, श्रीमान्‌, मंजूरी का रक्षा-कवच रखा गया है ताकि इस शक्ति 
का दुरुपयोग न हो सके। यह रक्षा-कवच भ्रामक है। यदि कोई रक्षा-कवच हे 
तो वह यह है कि पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति 
कैसे मंजूरी देते हैं। इसका केवल यह अर्थ है कि कोई सचिव अथवा मंत्री अथवा 
कोई अन्य व्यक्ति, जो दिलचस्पी रखता हो, राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त कर लेगा। 
इस प्रकार मंजूरी आसानी से मिल सकती है। इसलिये यह शक्ति राज्यों को प्राप्त 
न होनी चाहिये। यदि खण्ड (ख) को रखना ही है तो मेरा यह प्रस्ताव है कि 
मंजूरी ऐसी हो जो वापस ली जा सके। जैसे ही सरकार का यह विचार हो कि 
इस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो वह मंजूरी वापस लेने के लिये सक्षम 
होनी चाहिये ताकि उस मंजूरी की सीमा तक उस प्रान्त की शक्तियां कम की 
जा सकें। 


इन संशोधनों पर सभा को सावधानी से विचार करना चाहिये क्‍योंकि यह विषय 
भी एक महत्वपूर्ण विषय है और इसलिये भी कि जो संशोधन उपस्थित किये जा 
रहे हैं उनसे सारे भारत के लोगों के अधिकार सीमित हो रहे हैं। इस कारण 
मेरा यह मत है कि राज्यों को यह शक्तियां नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि उसका 
अर्थ यह होगा कि प्रत्येक राज्य भारत के अन्य भागों तथा उनके निवासियों के 
लिये बाधा खड़ी कर सकेगा जिससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जो भारतीय 
एकता के लिये घातक सिद्ध होगी। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मेरे नाम से बहुत से संशोधन हैं। मैं केवल एक संशोधन, 
अर्थात्‌ संशोधन संख्या 295, उपस्थित करना चाहता हूं। वह अनुच्छेद 274-घ के 
संबंध में हे। 

“अध्यक्ष: जब हम अनुच्छेद 274-घ को उठायेंगे तो उस समय उस पर विचार 
करेंगे। मैं पहले संशोधनों को उसी क्रम से उठाऊंगा जिस क्रम से वे नये अनुच्छेदों 
के संबंध में कार्यावली में दिये हुये हैं। 


(संशोधन सख्या 37, 378, 379 और 320 उपस्थित नहीं किये गये।) 
*डॉ. पी.एस. देशमुख: अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये:- 


72740. 8फर)]०० ० 003्ष छा०रएंश्रंणा$ 4346 वा 5 (7णराशापराणा), 7306 0 
९णााधलारल का का 996 ण7शातराण, ण पावा4 0 72#ए6छा क्षाए एछ०0 0 706 
99063 ० ॥6 एआणा), आबी] 96 35 7939 96 १ठ&्याालतव एज ॥6 एक्राभा।शा| 
गण 6 00 ध6, 7 


(274-क. इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी राज्य 
में अथवा भारत राज्य-क्षेत्र में अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच 
व्यापार, वाणिज्य और समागम उस प्रकार होगा जैसे संसद समय-समय पर 
निश्चित करेगी।) 


]754] भारतीय संविधान-सभा [8 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[डॉ. पी.एस. देशमुख] 
मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ख के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये;- 


“2748. एवाक्राशशआ 739 0५9 8ए9 2080८९6 09 शाप्र6 ए 9072$ ८०076८7१९१ ७५ 
व5 (णात्रापाणा कछए05९ छपी 7९5॥0ाणा$ णा ॥9066 ॥0 ८एणाशट का 0 
ए्षणल्ला भाए 095 ण कावा३ 35 7439 96 686८7॥)॥606 एड ॥6 ?क्व]क्रााश वणा 


999 


(776 60 076. 


(274-ख. संसद ऐसी विधि द्वारा जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन 
बनाई गई हो, भारत के किन्हीं भागों में अथवा भागों के बीच, व्यापार, वाणिज्य 
या समागम पर ऐसे निर्बन्धन आरोपित कर सकती है जो संसद समय-समय 
पर निश्चित करे।) 


मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये:- 


४274-९0. () .,€शांड[2पा€ एा ३ 9926 शीत] ॥0 ॥46 भाए 94ए शाशाएु णः 
भ्पाणागाश 6 शंतराए ण |ञर्शशला०6 0 णा6 996 0ए० थाणाीलः ० 79ताए 
भाड़ वंडइलायानाणा त बपीणा[शयाए ॥6 गग॑ताए ए काए तं$लांगरा]400 06- 
ल्शा णा6 9986 काव धराणीश' >छूटका जाती ॥6 टणाइशा ण 6 एथाक्राशा, 


(2) ,2८984/प्रा2 0एा 3 9896 789, ॥09९५९४, 09५ ]8ए-- 


(9). ॥77056 ० 20005 ॥779ण07९6 ॥0ण7 0०णा&' $906$ क्ाए (88 00 ज़ांदा 
शाग्रा [का 20045 गरशाप्रिटाप्रार्त 9 [047 ९९१ ता 90 8406 ९ $8प्र- 
]९० $0 35 ॥0 0 तंडटाया॥8 780णलछशा 20065 50 ॥एछणाल्व ब्ाव 


20005 80 गाभाप्रविटापरा०त 9 [#09प7 ८९१; काव 


(0) ॥79056 छपी 72850740]6 ॥९४॥९00०5$ णा ॥3086 ॥॥0 ९८0॥रालारट 0 
॥॥॥ हर 2९॥॥0॥॥। 0 शक ॥॥ है ९) कक ४॥॥॥॥ है ॥ 0] 8 /7॥ 5 है:। 9॥॥ 0 / ४-४ | १॥॥ (७४ है॥| 


अजक 


॥6 9परा०॥6 गराशि€छ जात ॥6 ]€एणं०प5 ब[/0ए॥ एज ॥6 ?व।9ाशा. 


[274-ग. () किसी राज्य का विधान-मण्डल कोई ऐसी विधि नहीं बनायेगा 
जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती 
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है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती या किया 
जाना प्राधिकृत करती है, जब तक कि इसके लिये संसद सहमत न हो। 


(2) किन्तु राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा- 


(क) अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर आरोपित 
कर सकेगा, जो उस राज्य में निर्मित अथवा उत्पादित वैसी ही वस्तुओं 
पर लगता हो, ताकि इस प्रकार आयात की गई तथा निर्मित अथवा 
उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो; और 


(ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार और वाणिज्य अथवा समागम 
परा संसद की पूर्व मंजूरी से ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन आरोपित कर 
सकेगा जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों।] 


मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये:- 


“274-). ?भाशा 7439, 09 ]89, ॥(90णाा 5प्रती बप्रतरीतााए 9 066296 8 
7०णएला$ 0 पता एछशइणा 7 79श$50०ा5 भाव ८णालि' ण 07, 5प्रट0 90765 क्ात 
6प्रा[25 35 7 ग75$ ॥९065849. 7 


(274-घ. संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी अथवा 
ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को अपनी शक्तियां सौंप सकेगी ओर उन्हें ऐसी 
शक्तियां तथा ऐसी कर्तव्य प्रदान कर सकेगी, जैसे कि वह आवश्यक समझे।) 


अध्यक्ष महोदय, कम से कम मुझे इसका खेद नहीं है कि अब हम यह अनुभव 
करने लगे हैं कि हमारे मूलाधिकार बड़े बोझिल हैं। और उनके कारण हमारे कार्य 
में तथा संविधान में भी बाधा पड़ रही है। मेरी हमेशा ही यह धारणा रही हे 
कि ये मूलाधिकार भूतों के समान हैं, जिन्हें हम भावी संसदों की छाती पर बिठा 
रहे हैं ताकि वे उनसे हमेशा संघर्ष कर सकें। इसलिये मुझे इसका आश्चर्य नहीं 
है कि हमने इन मूलाधिकारों को जिस स्याही से अंकित किया है, उसके सूखने 
के पूर्व ही हम यह अनुभव करने लगे हैं कि कुछ शक्तियों तथा विशेषाधिकारों 
को, जिन्हे हम परमावश्यक समझते थे और कुछ मूलाधिकारों को जिन्हें प्रयोग में 
लाना हम अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे, बनाये रखना हमारे लिये सुविधाजनक 
नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने साहस करके कहा है कि भारत के विभिन्‍न भागों 
के बीच व्यापार और वाणिज्य को उतना स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता, जितना स्वतंत्र 
हम रखना चाहते थे। हमने इस अनुच्छेद को (अर्थात्‌ अनुच्छेद 6 को) मूलाधिकार 
विषयक अनुच्छेद बनाया और उसके द्वारा ऐसा अधिकार प्रदान किया जो न्याय्य 
हैं, किन्तु अब दूसरी पठन समाप्त होने के पूर्व ही हम लोगों से कहने जा रहे 
हैं कि अब हमने यह निर्णय किया है कि यह न्याय्य अधिकार न्याय्य नहीं रहेगा 
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मुझे इस संबंध में संदेह है कि यह अधिकार रहेगा भी या नहीं। मैं आशा करता 
हूं कि अन्तिम मसौदा तैयार करने के पूर्व हम समझेंगे कि इन मूलाधिकारों को 
रखकर हमने कौन सी गलतियां की हैं। वास्तव में उनमें से अधिकांश उस अर्थ 
में मूलाधिकार नहीं रह गये हैं, जिस अर्थ में हम उन्हें रखना चाहते थे। जो शेष 
रह जाते हैं और किसी प्रकार मूलाधिकार कहे जा सकते हैं, उनमें भी समय-समय 
पर रद्दोबदल की जाती है। जैसाकि मैं कह चुका हूं, उसका संसद की प्रभुता तथा 
सर्व सत्ता पर प्रभाव पड़ता है। अपने संशोधनों के संबंध में मेरा यह निवेदन है 
कि मैं यह नहीं चाहता कि हम हमेशा के लिये विभिन्‍न राज्यों के वाणिज्यिक 
हा व्यापारिक संबंधों को विकृत कर दें और संसद के विवेक को सीमित कर 
मै 


व्यापार और वाणिज्य कोई ऐसे विषय नहीं हैं, जिनके संबंध में हमेशा के 
लिये निर्णय किया जाता है। उनके संबंध में आये दिन प्रश्न उठते हैं। वे अनेक 
प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं अथवा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि पूरे 
निर्णय को ही उलटना पडे। यह स्थिति किसी एक राज्य के संबंध में अथवा 
अनेक राज्यों के संबंध में उत्पन्न हो सकती है। हमने कितनी शान से यह निर्णय 
किया था कि व्यापार सर्वत्र आबाध होगा। यह कोई आसान काम नहीं है और 
मुझे आशा है कि जब बहुत से लोग यह समझने लगे हैं। उदाहरणार्थ, हम यह 
जानते हैं कि संघ के विभिन्‍न अंगों में से कोई अधिक समुन्नत है, तो कोई कम। 
आसाम अथवा उड़ीसा के समान कुछ प्रदेश पिछड़े हुए हैं, क्‍योंकि वहां बहुत 
कम उद्योग हैं और वहां के निवासियों के हाथ में वहां का बहुत कम व्यापार 
है। अन्य संघागों के स्तर पर लाने के लिऐ सम्भवत: हमें उनकी रक्षा करनी पडे। 
हमें उद्योग तथा अन्य बातों के बारे में रियायत के संबंध में अपने उपबंधों में 
समय-समय पर परिवर्तन करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिये मेरे 
विचार से तथाकथित विभेद को निषिद्ध करना अनुचित है क्‍योंकि इससे जो लोग 
पिछड़े हुए हैं, जो अधिक समुन्नत लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते और 
इस कारण जिन्हें सहायता अपेक्षित हे, उन्हें सहायता नहीं मिल सकेगी। इस दृष्टि 
से मेरे संशोधनों द्वारा संसद को इस संबंध में पूर्ण स्वतन्त्रता देने का प्रयास किया 
गया है, ताकि वह सारे संघ के लिये अथवा किसी राज्य अथवा किन्‍्हीं राज्यों 
के लिये ही नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिये व्यापार वाणिज्य संबंधी नीति निश्चित 
कर सके। इसलिये अपने संशोधन संख्या 340 में मैंने जिस उपबन्ध का प्रस्ताव 
रखा है वह एक सीधा-सादा उपबन्ध ही है। 


यदि हम प्रस्तावित नवीन अनुच्छेदों का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि उन्हें 
समझना बहुत ही कठिन है। मेरे विचार से यह आलोचना ठीक है कि यह संविधान 
वकीलों का संविधान तथा “वकीलों के लिये स्वर्ग” होने जा रहा है। क्योंकि उसमें 
इतनी कमियां रह गई हैं कि कई खण्डों का तो वर्षों तक बहस करने के पश्चात्‌ 
हम ठीक निर्वचन कर पायेंगे। श्रीमानू, यदि आप अनुच्छेद 274 को पढ़ेंगे तो आप 
देखेंगे कि संविधान में यह सबसे अधिक आश्चर्यजनक अनुच्छेद है। कई अन्य 
अनुच्छेद भी आश्चर्यजनक हैं। यदि हम इसकी गिनती करें कि इस संविधान में 
“होते हुए भी” शब्द कितनी बार आये हैं तो मुझे विश्वास है कि हमें यह ज्ञात 
हो जायेगा कि “संसद” अथवा “संविधान” शब्दों की अपेक्षा भी ये शब्द बहुत 
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अधिक बार आये हें। श्रीमान्‌ू, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्थिति का विस्तारपूर्वक 
वर्णन करना चाहता हूं। पहले हम यह उपबंधित करते हैं और कहते हैं, अथवा 
घोषित करते हैं, कि अमुक व्यक्ति पुरुष है। किन्तु इसके पश्चात्‌ हम कहते हैं 
कि इस घोषणा के होते हुए भी वह साड़ी पहनेगा और केवल साड़ी ही पहनेगा। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इसके लिये कोई निषेध नहीं है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: इस बात के होते हुए भी कि आप पुरुष समझे जाते 
हैं और इस बात के होते हुए भी कि आप केवल साड़ी ही पहनते हैं: आप 
गांधी टोपी भी पहनेंगे। इसके पश्चात्‌ “इस बात के होते हुए भी” शब्द दुबारा 
आते हैं इस बात के होते हुए भी कि आप पुरुष हैं। इस बात के होते हुए 
भी कि आप केवल साड़ी ही पहनेंगे और इस बात के होते हुए भी कि आप 
गांधी टोपी भी पहन सकते हैं आपको इसकी स्वतंत्रता है कि आप अपने को 
नारी कहें (हास्य)। जहां तक इस अनुच्छेद अर्थात्‌ अनुच्छेद 274 का संबंध हे 
उसमें इसी प्रकार के हास्यास्पद शब्द रखे गये हैं। यदि आप उसे पढ़ें, तो आप 
देखेंगे कि जैसे ही पहला भाग समाप्त होता है तो हम कहते हैं, “पहले भाग 
में जो कुछ कहा गया है उसके होते हुए भी ये बातें होंगी।” दूसरे खंड में हम 
कहते हैं, “पहले खंड में जो कुछ कहा गया है उसके होते हुए तथा अन्य खंडों 
में जो कुछ कहा गया है, उसके होते हुए भी” और फिर कुछ अन्य बातें कहते 
हैं। मेरे विचार से इससे अच्छा मसौदा बनाया जा सकता है। यदि पेचीदी स्थितियों 
के संबंध में भी उपबन्ध बनाने हैं और वर्तमान उपबन्धों का आशय भी रखना 
है, तो एक सीधा-सादा मसौदा बनाया जा सकता है, जो इतना दुर्बोध न हो और 
जिसे केवल विशाल-बुद्धि-सम्पन्न लोग ही न समझ सकें, भले ही हम यह मान 
लें कि भविष्य में भारत में केवल विशाल-बुद्धि-सम्पन्न पुरुष ही जन्म लेंगे। यदि 
यह संविधान जनसाधारण के लिये बनाया जा रहा है और यदि इसका उनके 
अधिकारों तथा विशेषाधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी आवश्यकता है कि संविधान 
के मसौदाकार अधिक स्पष्ट, सुबोध तथा सरल भाषा को प्रयोग करें। 


मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुरदासभार्गव यह बता चुके हैं और इस पर खेद 
प्रकट कर चुके हैं कि न केवल व्यापार और वाणिज्य, बल्कि समागम भी अबाध 
नहीं होने जा रहा है। इस समागम में भी हम बाधा पहुंचाने जा रहे हैं। इस प्रकार 
हम भविष्य की संसदों के स्वविवेक से निर्णय करने के मार्ग में बाधायें खड़ी 
कर रहे हैं। यह देखते हुए कि विभिन्‍न संघांगों ने समान रूप से उन्नति नहीं की 
है, मेरा यह विचार है कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में हमेशा के लिये 
निर्णय नहीं किया जा सकता। इसकी आवश्यकता पड़ सकती है कि हमें विभिन्‍न 
राज्यों की रक्षा करनी पड़े, क्‍योंकि वे इस स्थिति में नहीं हैं कि अन्य राज्यों 
से मुकाबला कर सकें। मैंने इस विषय का सावधानी से अध्ययन किया है और 
में यह कह सकता हूं कि इस संबंध में कई प्रश्न उठ सकते हें उदाहरणार्थ, 
एक प्रश्न यह है कि उद्योगों की समुचित व्यवस्था किस प्रकार की जाये अर्थात्‌ 
क्या नये उद्योग उन स्थानों में आरम्भ किये जायें, जहां कोई उद्योग नहीं है, अर्थात्‌ 
उन स्थानों में जहां वे पहले से चल रहे हैं। भारतीय संघ की यह नीति रहेगी 
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कि वह नये उद्योग आरम्भ करने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करेगा। यदि उन्हें 
प्रोत्साहित करना आवश्यक है तो उन्हें कई प्रकार से सहायता देना तथा उनके 
साथ रियायत करना भी आवश्यक होगा। 


एक बार यह शिकायत की गई थी कि सभी उद्योगपति भारतीय रियासतों को 
चले जा रहे हैं, क्‍योंकि वहां उन्हें कुछ ऐसे एकस्व, विशेषाधिकार तथा सुविधायें 
प्राप्त हैं, जो उन्हें ब्रिटिश भारत में प्राप्त नहीं हैं। इसलिये भारतीय रियासतों में 
उद्योगों के विकास को रोकने के लिए कदम उठाना पड़ा। जहां यह कदम उठाना 
पड़ा है, वहां अन्यत्र उद्योगों को कुछ विशेषाधिकार तथा कुछ रियायतें प्रदान करके 
तथा उन राज्यों के मार्ग में बाधा डाल कर प्रोत्साहित करना होगा, जो अपेक्षाकृत 
अधिक समुन्नत हैं, ताकि उन उद्योगों से कोई मुकाबला न कर सके। ऐसी स्थितियों 
की कल्पना की जा सकती है। 


इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस पूरे अध्याय को अधिक सरल बनाया जायेगा। 
राज्यों तथा संसद दोनों के हाथ बांध देने के स्थान पर अच्छा यह होगा कि हम 
किसी भी नीति को निर्धारित न करें और सब कुछ संसद के लिये छोड़ दें। 
अन्यथा जो स्थिति इस समय अनुच्छेद 6 के संबंध में उत्पन्न हुई है, वही स्थिति 
अनुच्छेद 274 के संबंध में भी उत्पन्न होगी। इस कारण अच्छा यह होगा कि 
हम सरल उपबन्धों को रखें। मैंने उन्हें बहुत ही सरल बना कर रखा हे। मुझे 
आशा है कि संविधान के मसौदाकार उन्हें पसंद करेंगे। यदि वे उन्हें स्वीकार करेंगे 
तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनकी कठिनाई दूर हो जायेगी। किन्तु यदि 
वे अपने ही मसौदे के स्वीकार किये जाने पर जोर दें, तो व्यापार और वाणिज्य 
का पनपना तो दूर रहा उनका बने रहना भी कठिन हो जायेगा। 


*भ्री बी. दास (उड़ीसा : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित 
करता हूं किः 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड (2) में काट्एला ए्वाक्राओ #णा गागयार भाए ॥8ए7 
(संसद को ऐसी कोई विधि बनाने से न रोकेगी) शब्दों के पश्चात्‌ (हिन्दी 
में पूर्व) जा छारएण0०प्5 ८णाइप्रॉ॥णा णए ॥6 (0ए:४॥्ञाशा 20 ]९25$]9प्रा८ 
० 8 $(8०' (किसी राज्य की सरकार तथा उसके विधान-मण्डल से पहले 
परामर्श करके) शब्द रखे जायें।” 


श्रीमान्‌ू, में इस नये भाग-0क का स्वागत करता हूं। इसकी आवश्यकता है 
कि भारत राज्य-श्षेत्र में विभिन्‍न राज्यों के बीच होने वाले व्यापार, वाणिज्य तथा 
समागम की शर्तों को विधि का रूप देकर उन्हें एक ही स्थान पर रख दिया 
जाये ताकि यह ज्ञात हो सके कि नवीन संविधान के अधीन व्यापार और वाणिज्य 
का किस प्रकार विनियमन होगा। मैं इस समय केवल अपने संशोधन के संबंध 
में ही बोलूंगा। मैं नहीं समझता कि संसद अथवा संघ राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप 
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करेंगे, यद्यपि मुझसे पूर्व बोलने वाले दो वकताओं ने यह कहा है। अपने संशोधन 
के संबंध में मुझे यह कहना है कि यद्यपि अनुच्छेद 274-ग (॥) में व्यापार और 
वाणिज्य के बारे में संघ की तथा राज्यों की विधायी शक्तियों को निर्बन्धित करने 
की आज्ञा दी गई है, किन्तु खण्ड (2) में यह शक्ति ले ली गई है और भारत 
के किसी भाग में वस्तुओं की दुर्लभता से उत्पन्न किसी स्थिति से निबटने के 
लिये संसद को विशेष शक्ति प्रदान की गई हैं। मुझे यह मान्य है कि संसद 
को यह शक्ति प्राप्त हो, किन्तु साथ ही मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधनों को स्वीकार 
करके सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाये और अनुच्छेद 274-ग के खण्ड (2) को 
प्रयोग में लाने के पूर्व जिन राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उनकी सरकारों तथा 
विधान मण्डलों से परामर्श किया जाये। यह कोई क्रांतिकारी विचार नहीं है और 
न यह मूल मसौदे के उपबन्धों से भिन्‍न ही है। मैं केवल प्रान्तीय विधान मण्डलों 
तथा प्रान्तीय सरकारों की स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। संघ सरकार पर इसका 
दायित्व है कि वह राज्यों की सरकारों तथा विधान मंडलों से परामर्श करें। 


“अध्यक्ष: श्री ब्रजेश्वर प्रसाद। 


*थ्री बी.पी. झुनझुनवाला (बिहार : जनरल): इस अनुच्छेद के संबंध में अन्य 
संशोधन भी हैं। 


“अध्यक्ष: बाद में देखा जायेगा। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: संशोधन संख्या 294 नवीन अनुच्छेद 274-घ से सुसम्बद्ध 
है। अब पुराने अनुच्छेद 244 के स्थान पर अनुच्छेद 274-घ रख दिया गया है। 
श्रीमानू, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये:- 


पा जातं। 70 96 ]9एपि 0 कराए 996 लात 00 ॥056 कराए (88 ० 20005 
[907९6 #07् क्ाए 896 0०0 0586 भा 7९४##00ण05$ णा ॥6 7९6९007 ए 
(86९, ८णााशार6 0 वलशाट0प्राइ८ ज्ञात कराए 896. 7 


(किसी राज्य के लिये किसी अन्य राज्य से आयात की गई वस्तुओं पर कोई 
कर आरोपित करना अथवा किसी राज्य से व्यापार, वाणिज्य अथवा समागम 
की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन आरोपित करना वेध नहीं होगा।) 


मैं यह चाहता हूं कि इस देश में एकता की भावना के विकास के मार्ग 
में कोई बाधा न पडे। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को स्वीकार 
कर चुका है। अब इस विषय के संबंध में यदि किसी प्रकार की कमी को रहने 
दिया गया, तो उसका बहुत ही अनुचित परिणाम होगा। मैं यह जानता हूं कि इस 
शक्ति को निर्बन्धित किया गया है। किन्तु फिर भी मेरी यह धारणा है कि अच्छा 
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यह होगा कि हम इस आधारभूत सिद्धान्त का अनुसरण करें, जिसे हम मूलाधिकारों 
के संबंध में अपना चुके हैं। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है कि प्रान्तीय सरकारों की 
वित्तीय स्थिति कैसी हो जायेगी। चाहे कोई संविधान हो या न हो, भारत सरकार 
का यह कर्तव्य है कि वह इस देश में शांति, समुन्नति तथा समृद्धि को बनाये 
रखे। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है। 


*थ्री बी.पी. झुनझुनवाला: श्रीमान्‌, मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधन के 
संबंध में एक संशोधन की सूचना दे चुका हूं। मेरे संशोधन पुराने अनुच्छेद 243, 
244 आदि के सम्बन्ध में हैं। मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः 


“उपरोक्त संशोधन संख्या 287 में प्रस्तावित अनुच्छेद 244 के खण्ड (ख) 
में (प्रस्तावित) शब्द और अंक “७॥४॥८0० 3' (अनुच्छेद 3) के पश्चात्‌ “0 
जाग 6 शाला ९८णाणांट ॥रएा0शथाला एण गाते 85 8 एी06' ( ओर सारे 


भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर) शब्द जोड़ दिये जायें।” 
एक अन्य संशोधन अर्थात्‌ संशोधन संख्या 293 भी है, जो इस प्रकार है: 


“उपरोक्त संशोधन संख्या 292 ने प्रस्तावित अनुच्छेद 244 के प्रस्तावित खंड 
(ग) में (०॥४४प7०7' (संविधान) शब्द के पश्चात्‌ 'क्रात ज्ंत 6 इलालब] 
€८णाणां९ गाफ्ञा०श्थाशा एण गाव 35 8 एा06' ( सारे भारत की आर्थिक 
स्थिति में सुधार होने पर) शब्द जोड़ दिये जायें।” 


अब ये सभी अनुच्छेद बदल दिये गये हैं। किन्तु मैं बदले हुए अनुच्छेदों के 
संबंध में अपने संशोधन उपस्थित नहीं कर सका। पंडित भार्गव ने इन सभी अनुच्छेदों 
के संबंध में एक संशोधन उपस्थित किया है और इन्हें 274-क, 274-ख, 274-ग, 
274-घ तथा 274-छः की संख्यायें दी हैं। 


मेरे संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी राज्य का विधान-मण्डल अथवा 
संसद चाहे जो कुछ भी पारित करे, किन्तु राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य 
के संबंध में निर्बन्धन आरोपित करने वाली कोई विधि अथवा आदेश संविधान के 
अनुच्छेद 3 और 6 से असंगत नहीं होना चाहिये और उससे भारत की आर्थिक 
स्थिति के सुधार के मार्ग में कोई बाधा भी नहीं पड़नी चाहिये। पंडित भार्गव अनुच्छेद 
8 की चर्चा कर चुके हैं और यह बता चुके हैं कि प्रत्येक नागरिक का यह 
मूलाधिकार है कि वह व्यापार और वाणिज्य अबाध रूप से करे। उन्होंने विस्तृत 
रूप से “लोक-हित” शब्दों की भी चर्चा की और बताया कि राज्य ने उनका 
किस प्राकर दुरुपयोग किया है। उन्होंने पूर्वी पंजाब में चने के व्यापार का उदाहरण 
दिया और बताया कि पंजाब की सरकार ने इस पर अजीब निर्बन्धन लागू कर 
किस प्रकार इसे हानि पहुंचाई है। इसी प्रकार कई अन्य मामलों में भी राज्यों ने 
विधि बनाते समय अथवा आदेश देते समय भारत के हितों को भुला दिया और 
राज्य-विशेष अथवा हित-विशेष का ही ध्यान रखा। यदि इस प्रकार की विधियों 
और आदेशों पर निर्बन्धन लगाने की किसी समय आवश्यकता हो सकती है, तो 
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वह वर्तमान समय ही है क्‍योंकि इस समय आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती 
जा रही है। बिना प्रान्तीय विधान-मंडलों तथा संसद का निराहर किये हुए मैं यह 
निवेदन करना चाहता हूं कि उन पर किसी न किसी प्रकार का अंकुश रखने 
की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से पंडित भार्गव ने एक संशोधन की सूचना दी 
है। वह अनुच्छेद 274-डः के संबंध में है और इस प्रकार हैः 


“इस संविधान की किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक नागरिक अथवा राज्य 
को संविधान के अनुच्छेद 3 अथवा भाग 0-क द्वारा प्रदत्त अधिकारों को 
प्रयोग में लाने के लिये समुचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय को परिचालित 
करने का अधिकार होगा।” 


इसके साथ मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि जब किसी राज्य के विधान 
मंडल अथवा संसद द्वारा पारित किया हुआ आदेश अथवा विधि भारत की सामान्य 
आर्थिक नीति से असंगत हो, तो कोई भी राज्य अथवा नागरिक उच्चतम न्यायालय 
को परिचालित कर सकेगा। 


मुझे बताया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 6, जिसके द्वारा अबाध रूप 
से व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया है, निकाला जा रहा है और 
डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उससे उच्चतम न्यायालय को परिचालित 
करने का अधिकार भी समाप्त किया जा रहा है। यदि इस अधिकार को समाप्त 
किया जा रहा है तो इसकी बहुत आवश्यकता है कि पंडित भार्गव के अनुच्छेद 
274-डः संबंधी अनुच्छेद को मेरे संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया जाये। मैं 
कुछ उदाहरण दूंगा जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि किस प्रकार संसद तथा राज्यों 
की कई विधियों से भारत की आर्थिक स्थिति के सुधार में बाधा पड़ी है। 


सम्भव है, माननीय सदस्यों ने भारत के निर्यात व्यापार के संबंध में जो विज्ञप्ति 
निकाली थी, उसे तथा उस पर एक संवाददाता की आलोचनाओं को देखा होगा। 
उसने अवनति का एक कारण यह भी बताया है कि हमने तिलहन का उतना 
निर्यात नहीं किया, जितना हम कर सकते थे और वह इस कारण की प्रांतीय 
सरकारों ने उसके इधर-उधर ले जाने पर कुछ निर्बन्धन लगा दिये जिसके कारण 
उसका मूल्य बढ़ गया। इसके कारण सारे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत गिर 
गई। संयुक्त प्रान्‍्त की सरकार ने सरसों के इधर-उधर ले जाने पर निर्बन्धन लगा 
दिये और उसे बाहर नहीं जाने दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारा सरसों 
संयुक्त प्रान्त के व्यापारियों को ही पेरना पड़ा। उन्होंने सरसों के तेल को संयुक्त 
प्रान्त में तथा अन्य स्थानों में बहुत दामों में बेचा। तेल को संयुक्त प्रान्त से बाहर 
जाने दिया गया। इस प्रकार अन्य जगहों के कारखानों को तिलहन पेरने तथा सस्ते 
भाव पर लोगों के हाथ तेल बेचने से रोका गया। इस वर्ष कई प्रान्तों में सरसों 
अप्राप्त है और उन लोगों को भी, जो देहाती ढंग से अर्थात्‌ घानियों से तेल पेरते 
हैं, तिलहन प्राप्त नहीं है। मेरे पास पटना के सदाकत आश्रम से, जिसने कई ग्राम्य 
उद्योग चलाये हैं, यह शिकायत आई है कि संयुक्त प्रान्त की सरकार के सरसों 
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के निर्यात को निषिद्ध करने से उन्हें सरसों नहीं मिल रहा है और कुछ लोग 
उसे अन्य प्रकार मंगा रहे हैं, इत्यादि, और उसने मुझसे पूछा है कि क्‍या मैं उन्हें 
सरसों उन लोगों से नहीं दिला सकता, जिन्हें वह मिल रहा है। मैंने उसका प्रबन्ध 
कर दिया है। किन्तु मेरा यह निवेदन है कि इस संबंध में संयुक्त प्रान्‍्त की सरकार 
ने सारे भारत तथा विशेषतः जनसाधारण के हितों अथवा आर्थिक स्थिति का ध्यान 
नहीं रखा। 


इसके अतिरिक्त, श्रीमान्‌, मैं एक उदाहरण और दूंगा और वह आलू के बीजों 
के संबंध में है। हाल में ही यह आदेश निकाला गया कि आलू का बीज एक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त के निर्यात नहीं किया जाये, जब तक कि निर्यात करने वाला 
व्यक्ति माल पाने वाले व्यक्ति के कृषि विभाग से, अर्थात्‌ उसके प्रान्त के कृषि 
विभाग से, एक प्रमाण-पत्र न प्राप्त कर ले। यह पूछा गया कि इसका अर्थ क्‍या 
है। जब माल पाने वाले व्यक्ति के प्रान्त के कृषि विभाग से पूछा गया तो यह 
बताया गया कि प्रान्त में स्थापित किये हुए बरफ के गोदामों में जो आलू इकट्ठा 
है वह खर्च हो जाना चाहिये, तभी अन्य प्रान्तों से आलू का बीज मंगाया जा 
सकेगा। श्रीमान्‌ू, इस व्यवस्था में दो दोष हैं। पहला दोष यह है कि इस निर्बन्धन 
के कारण संयुक्त प्रान्त में आलू के बीज का मूल्य बढ़ जायेगा। क्‍योंकि जिन 
लोगों ने उसे इकट्ठा कर रखा है, उन्हें उस पर एकस्व प्राप्त रहेगा और वे मूल्य 
बढ़ाते जायेंगे। दूसरी बात यह है और वह बहुत महत्वपूर्ण है कि आदेश निकालते 
समय संयुक्त प्रान्त की सरकार ने इस पर विचार नहीं किया, यद्यपि भारत सरकार 
के रेलवे विभाग ने उस आदेश का समर्थन कर दिया, कि संयुक्त प्रान्त में ही 
उगाये हुए आलू के बीजों से फसल अच्छी नहीं होती। उसी प्रदेश के बीज की 
अपेक्षा अन्य प्रदेश से मंगाये हुए बीज से फसल अच्छी होती है। बिहार में बहुत 
अच्छा आलू का बीज पैदा होता है और वहां से वह सारे भारत को भेजा जाता 
है। इस दशा में, संयुक्त प्रान्‍्त की सरकार के इस आदेश से न केवल उस प्रान्त 
में मूल्य बढ़ जायेगा, बल्कि वहां तथा अन्यत्र आलू की फसल अच्छी नहीं होगी। 


श्रीमानू, कृषि विभाग के पदाधिकारी ने कहा था कि प्रान्त के बरफ के गोदामों 
में इकट्ठा किये हुए बीज के खर्च हो जोने पर वह निर्यात की आज्ञा दे देगा। 
किन्तु बीज कुछ ही दिन तक बोये जा सकते हैं और सरकारी विभागों की दफ्तरी 
कार्यवाही के कारण निर्यात का आदेश निकलने तक इतना समय बीत जायेगा कि 
फिर बीज नहीं बोये जा सकेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बिहार के काश्तकारों 
के आलू के बीज सड॒ जायेंगे ओर अन्य प्रान्त भी समय पर बीज न प्राप्त कर 
सकेंगे। इससे आलू कम बोया जायेगा और कम पैदा होगा। किन्तु, श्रीमान्‌, बहुत 
कठिनाई से यह आदेश हटाया गया है। 


इसके अतिरिक्त हाल में हिमाचल प्रदेश से एक आदेश निकाला गया है जिसके 
अधीन आलू पर निर्यात-कर लगाया गया है। हम सभी को यह विदित है कि 
इस समय आवश्यकता है कि खाद्यान्नों का भाव यथाशीघ्र गिराया जाये। यद्यपि आलू 
को तरकारी समझा जाता है, किन्तु इसका बहुत कुछ अन्न के समान ही उपयोग 
होता है। आलू पर निर्यात कर लगाने से उस राज्य को अधिक आय हो सकती 
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है। किन्तु उससे आलू का मूल्य बढ़ जायेगा। यदि उस राज्य ने आलू को स्वतंत्र 
रूप से निर्यात करने दिया होता तो आलू का मूल्य यहां भी गिर जाता और लोगों 
को वह इस समय से कहीं सस्ते भाव में प्राप्त होता। 


एक अन्य उदाहरण भी है, जो यद्यपि बहुत प्रासंगिक नहीं प्रतीत होता किन्तु 
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। 940 में बिहार और 
संयुक्त प्रान्त की सरकारों ने यह आदेश निकाला कि चूंकि चीनी आवश्यकता से 
अधिक मात्रा में मौजूद है, इसलिये अब गन्ना न पेरने देना चाहिये। इस उद्योग 
में लगे हुए लोगों ने तथा जनसाधारण ने, इस विचार से कि काश्तकारों को हानि 
न हो, गन्ना पेरने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये बहुत प्रयत्त किया, किन्तु उनकी 
प्रार्था की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि गन्ने को 
खेतों में सूखने दिया गया और काश्तकारों का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया। 
यही नहीं बाद को संयुक्त प्रान्‍्नत और बिहार की सरकारों ने गन्ने का मूल्य गिरा 
दिया। 940 अथवा 939 में, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है, ॥ अथवा ॥2 आने 
का भाव था किन्तु दूसरे ही वर्ष 4 आने 9 पाई का भाव रखा गया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि चीनी के उद्योग को कम गन्ना उगाये जाने के कारण धक्का 
लगा। कम से कम बिहार में ऐसा धक्का लगा कि अभी तक यह उद्योग वहां 
संभल नहीं पाया है। 


मैं एक उदाहरण और दूंगा। वह चीनी का उदाहरण है। मैं यह देख रहा हूं 
कि इस समय भारत सरकार प्रतिदिन चीनी के नियंत्रण के संबंध में विज्ञप्ति निकाल 
रही है। यह ठीक है कि मूल्य को बढ़ने से रोका जाये, किन्तु यह नहीं कहा 
जा सकता कि उसे सफलता प्राप्त होगी या नहीं। सिंडीकेट ने कारखानों को चीनी 
अधिक दाम पर बेचने की आज्ञा देकर तथा चुपचाप या खुली तौर पर ऊपर की 
रकम लेकर अच्छा काम नहीं किया। यदि बाजार में चीनी अधिक दाम पर भी 
बिक रही थी तो कारखानेदारों तथा सिंडीकेट को ऊपर की रकम नहीं लेनी चाहिये 
थी, क्योंकि किसी को तो आखिर उचित कदम उठाना चाहिये ही। यह कहकर 
हमेशा गलत कदम उठाते न रहना चाहिये कि अन्यथा अन्य लोग लाभ उठायेंगे। 
इस प्रकार तो एक दूषित चक्र स्थापित हो जायेगा। भारत सरकार को नवम्बर 948 
में ही बता दिया गया था कि चीनी की कमी हो जायेगी और उसके सामने उस 
समय की गन्‍ने की फसल से अधिक चीनी तैयार करने के कुछ उपाय रखे गये 
थे। एक सुझाव यह था कि जो गन्ना दूर से लाया जाता है, उसके लिये अधिक 
मूल्य देना चाहिये और एक सुझाव यह था कि यदि गन्ना बाद को उस समय 
पेरा जाता है, जब उसमें सक्रोज कम मात्रा में रह जाता है, तो चीनी के मूल्य 
में कुछ अन्तर करना चाहिये। यदि भारत सरकार इन दो सुझावों को समझने का 
प्रयास करती और इन्हें स्वीकार कर लेती तो यह स्थिति उत्पन्न न होती और चीनी 
सस्ते भाव पर मिलती। जैसाकि मैं आरम्भ में कह चुका हूं, बिना राज्य के 
विधान-मंडलों अथवा संसद का अथवा किसी प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय मंत्री का 
निरादर किये हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संशोधन के साथ पंडित 
ठाकुरदासभार्गव के संशोधन को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। यह विषय न्याय्य 
होना चाहिये और केवल अस्थायी आपात की स्थितियों के लिये अपवाद होना चाहिये। 
इससे रोकथाम हो सकेगी। 


*थ्री कुलधर चालिहा (आसाम : जनरल): श्रीमान्‌, मैं समझ नहीं पाया कि 
श्री झनझुनवाला ने अपना संशोधन क्‍यों उपस्थित किया है। जो आपत्तिजनक 


]764] भारतीय संविधान-सभा [8 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ श्री कुलाधर चालिहा] 


अंश था, उसे डॉ. अम्बेडकर निकाल चुके हैं और उन्होंने एक नवीन अनुच्छेद 
उपस्थित किया है, जो पहले के अनुच्छेद से कहीं अच्छा है। यद्यपि मसौदा समिति 
से हमारा प्राय: मतभेद रहा है किन्तु यह कहा जा सकता है कि इस संबंध में 
वह इससे अच्छा मसौदा नहीं तैयार कर सकती थी। मैं यह देखता हूं कि बंबई 
में जब सूती कपड़ा खरीदा जाता है तो उस पर कर लगाया जाता है और उस 
पर फिर आसाम में कर लगाया जाता है। इस विभेद को समाप्त कर दिया गया 
है। अब अन्तर्राज्यिक व्यापार में एकरूपता आ जायेगी। अब यदि आलू के बीजों 
को शिलांग से कलकत्ता अथवा बिहार भेजा जायेगा तो उन पर पहले के समान 
कर नहीं लगेगा। मेरी समझ में नहीं आया कि श्री झुनझुनवाला ने अपने संशोधन 
पर इतना लम्बा भाषण क्‍यों दिया। मैं देखता हूं कि डॉ. अम्बेडकर के संशोधन 
से वर्तमान विधि में बहुत सुधार हो जायेगा और मैं हृदय से उसका समर्थन करता 
हूं तथा श्री झुनझुनवाला के संशोधन का विरोध करता हूं। 


*श्री प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका (पश्चिमी बंगाल : जनरल): श्रीमान्‌, माननीय 
सदस्य महोदय पंडित ठाकुरदास भार्गव ने जो विभिन्‍न संशोधन उपस्थित किये हैं, 
उनका मैं समर्थन करना चाहता हूं। जहां तक इन अनुच्छेदों का संबंध है इनमें 
जितने कम निर्बन्धन हो सकें उतने रखने चाहियें और व्यापार और वाणिज्य को 
अबाध रूप से चलने देना चाहिये। जनसाधारण के हित में अथवा आपात के समय 
जब बहुत ही आवश्यकता हो तभी निर्बन्धन लगाने चाहिये। पंडित भार्गव के संशोधनों 
का उद्देश्य यह हे कि सरकार को केवल जनसाधारण के हित में युक्तियुक्त निर्बन्धन 
लगाने की ही शक्ति प्रदान की जाये। उन्होंने अनुच्छेद 274-ग के संबंध में भी 
कुछ संशोधन उपस्थित किये हैं और संशोधन संख्या 353 द्वारा यह प्रस्ताव रखा 
है कि “दुर्लभता” शब्द के पूर्व “अस्थायी” शब्द रखा जाये तथा संशोधन संख्या 
354 द्वारा यह प्रस्ताव रखा है कि “आपात काल तक” शब्द जोड़ दिये जायें। 
मैं मसौदा समिति से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर विचार करे कि उनके 
संशोधन संख्या 343 को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, जिसमें यह सुझाव 
रखा गया है कि अनुच्छेद 274-ख में “निर्बन्धन” शब्द के पूर्व “युक्तियुक्त” 
शब्द रखा जाये। वह इस पर भी विचार करे कि उनके संशोधन संख्या 345 को 
भी स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, जिसमें यह सुझाव रखा गया है कि 
“लोक-हित में” शब्दों के स्थान पर “जन साधारण के हित में” शब्द रखे जायें। 
मैं उससे यह प्रार्थना भी करता हूं कि वह इस पर भी विचार करें कि संशोधन 
संख्या 355 और 354 को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। 


चूंकि इरादा यह है कि मूलाधिकारों के अध्याय में से अनुच्छेद 6 को निकाल 
दिया जाये और उसकी एवज में अनुच्छेद 274-क को रखा जाये इसलिये, मेरे 
विचार से, एक अतिरिक्त खण्ड, अर्थात्‌ अनुच्छेद 274 का खण्ड (च), जोड़ने 
के संबंध में पंडित भार्गव का जो संशोधन है, उसे स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक 
हो गया है। अन्यथा यह जानने पर भी कि कुछ निर्बन्धन तथा कार्यवाहियां अवैध 
हैं, इस संबंध में संदेह रहेगा कि कोई व्यक्ति न्यायालय के सामने अपने मामले 
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को रख सकता है या नहीं। इसलिये मैं पंडित भार्गव के विभिन्‍न संशोधनों का 
समर्थन करता हूं और मसौदा समिति से प्रार्थना करता हूं कि वह विशेषतः संशोधन 
संख्या 343, 345, 353, 354 तथा 366 पर विचार करे। इन शब्दों के साथ 
मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव के संशोधनों का समर्थन करता हूं। 


“प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: श्रीमानू, यह नवीन अध्याय, अर्थात्‌ भाग 0-क, 
एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अनुच्छेद 274-क का आशय वही है जो 
अनुच्छेद 46 का आशय था, जो पहले संविधान के मूलाधिकारों के अध्याय में 
था। अब वह संविधान का एक साधारण अनुच्छेद रह जायेगा। इस दृष्टि से हमने 
कुछ खोया है। अन्य प्रस्तावित अनुच्छेदों को भी सावधानी से संशोधित करने की 
आवश्यकता है और मुझे इसकी प्रसन्नता है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इनके 
संबंध में संशोधन उपस्थित किये हैं। पहले के अनुच्छेद 244 के संबंध में मैंने 
भी एक संशोधन उपस्थित किया था जिसका आशय यह था कि उस अनुच्छेद 
का खण्ड (ख) निकाल दिया जाये। निस्सन्देह वह संशोधन अब अनियमित हो 
गया है क्योंकि सब कुछ बदल दिया गया है और एक दूसरे रूप में रख दिया 
गया है। इसलिये पंडित ठाकुरदास भार्गव ने जो संशोधन उपस्थित किये हें उन्हीं 
का मैं समर्थन करना चाहता हे मैं देखता हूं कि विशेषत: अनुच्छेद 274-ख विषयक 
उनके संशोधन संख्या 343 विरुद्ध कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। वास्तव 
में मूलाधिकार संबंधी अनुच्छेद ॥3 में भी वे उन सभी मूलाधिकारों पर लगाये 
निर्बन्धनों के आगे “युक्तियुक्त” शब्द रखवा चुके हैं। मेरा विचार है कि अबाध 
रूप से व्यापार करने का अधिकार एक बहुत आवश्यक अधिकार है और यदि 
उस पर कोई निर्बन्धन लगाये जायें तो वे “युक्तियुक्त” हों, ताकि यह अधिकार 
न्याय्य हो सके और संसद अथवा राज्यों के विधान-मंडलों के ऐसे निर्बन्धन लगाने 
पर; जो युक्तियुक्त न हों, लोग न्यायालय के सामने जा सकें। 


श्री झुनझुनवाला ने विस्तारपूर्वक बताया कि व्यापार करने की स्वतन्त्रता में किस 
प्रकार हस्तक्षेप किया जा सकता है। मैं भी उसी प्रकार का ब्योरा दे सकता था 
किन्तु, श्रीमान्‌, मैं देखता हूं कि आप इस अनुच्छेद को शीघ्र समाप्त करना चाहते 
हैं इसलिये मैं ब्यौरा नहीं दूंगा। किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि हाल में मुझे 
यह जानकर दुःख हुआ कि पूर्वी पंजाब की सरकार के निर्बन्धन लगाने के कारण 
वहां से करोड़ों मन चना बाहर नहीं जा सका। जब भारत बाहर से अन्न मंगा 
रहा है और उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, इस क्षेत्र में से करोड़ों मन 
चने को बाहर न जाने देना तथा उसे वहीं खराब होने देना अन्तर्प्रान्‍्तीय व्यापार 
की सुविधा न देना एक अपराध हे। 


मेरे विचार से मेरे संशोधन को भी, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 274-ग के भाग 
(2) को निकालना है, और जिसके समान ही एक संशोधन पंडित ठाकुरदास भार्गव 
ने भी उपस्थित किया है, स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ताकि किसी प्रकार का 
विभेद न हो सके और जब प्रान्त अपने ही लिये अन्न रखना चाहें तो कम से 
कम केन्द्र उन्हें रोक सके। मेरे विचार से यह संशोधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
संशोधन है और मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर का भी यही विचार होगा कि 
इसे स्वीकार करने में समझदारी ही हे। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं 
मसौदा समिति को खुश करूं, किन्तु मेरा यह विश्वास है कि भारत राज्य क्षेत्र 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के संबंध में सभा के समक्ष जो संशोधन रखे 
गये हैं वे इतने उत्कृष्ट हैं कि मनुष्य उनसे उत्कृष्ट अनुच्छेद नहीं रच सकता है। 


सभा को इन अनुच्छेदों के विरुद्ध उपस्थित किये गये दो प्रकार के तर्कों पर 
विचार करना है। मेरे माननीय मित्र पंडित 5५ 9 रदास भार्गव ने जो संशोधन श्रृंखला 
उपस्थित की है, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इन अनुच्छेदों के संबंध में 
यथास्थिति संसद को अथवा राज्यों के विधानमंडलों को जो सीमित स्वविवेक का 
अधिकार दिया गया है उसे और भी अधिक सीमित कर दिया जाये। मेरे माननीय 
मित्र चाहते हैं कि अनुच्छेद 274-ख में “युक्तियुक्त” शब्द रखा जाये ताकि जो 
भी निर्बन्धन लगाये जायें वे युक्तियुक्त हों। मैं यह जानता हूं कि अन्य प्रसंग में 
विशेषत: अनुच्छेद 3 के संबंध में, हम उनके संशोधनों को स्वीकार कर चुके 
हैं और मैं यह भी जानता हूं कि इससे कितनी अधिक मुकदमेबाजी होने लगेगी। 
मेरे माननीय मित्र को राज्यों को इस संबंध में शक्ति दिये जाने पर भी आपत्ति 
है, ताकि व्यापार और वाणिज्य पर बहुत ही कम निर्बन्धन लगे। उनके अन्य संशोधन 
आनुषंगिक ही हैं। निस्सन्देह इस संबंध में लोगों का अपना मत हो सकता है कि 
“लोक-हित में” शब्द रखे जायें अथवा “जनसाधारण के हित में”। वास्तव में उद्देश्य 
यह प्रतीत होता है कि उसे जितना अधिक अस्पष्ट हो सके, उतना अधिक अस्पष्ट 
बना दिया जाये। 


मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मेरे विचार से, देश की भावी आर्थिक 
उन्नति को ध्यान में रखते हुए हम व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इससे अधिक 
न तो स्वातंत्रय दे सकते हैं और न रियायत ही कर सकते हैं। यदि हम इस 
अनुच्छेद को मूलाधिकार के रूप में रहने दें और अनुच्छेद 6 में हमने जो निर्बन्धन 
रखा है उसे न रखें तो, मेरे विचार से, इस देश की अधिक उन्नति कदापि नहीं 
हो सकेगी। यदि माननीय सदस्य महोदय नागरिक स्वातंत्रय के अधिकार को व्यापार 
और वाणिज्य संबंधी अधिकारों के साथ मिला देते हैं तो इससे अर्थ-भ्रम ही होगा 

और लाभ कुछ नहीं होगा। अब संसार इस स्थिति को प्राप्त है कि व्यापार और 
वाणिज्य बिना नियंत्रण के अथवा बिना सरकार के निर्देशन के नहीं चल सकता। 
यदि मेरे माननीय मित्रों का यह विचार है कि अभी उन्नीसवीं शताब्दी का ही युग 
है, जब व्यापार-स्वातंत्रय के समर्थक संसार भर से जो कुछ चाहते थे, मंगा लेते 
थे, तो वे भ्रम में हें। 


मैं अपने माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गग के एक संशोधन को उठाता 
हूं। उन्हें अनुच्छेद 274-ग के खण्ड (2) की शब्दावली पर आपत्ति है। वे यह 
चाहते हैं कि वस्तुओं की दुर्लभता से उत्पन्न होने वाली स्थिति के पहले “अस्थायी ” 
शब्द रख दिया जाये। मैं अपने माननीय मित्र से पूछता हूं कि इस समय देश 
के विभिन्‍न भागों में जो वस्तुओं को दुर्लभता व्याप्त है, वह क्‍या अस्थायी हे? 
क्या यह स्थिति बहुत कुछ स्थायी नहीं है, अथवा क्‍या यह वर्षों तक अथवा 
दशाब्दियों तक नहीं रहने वाली है? 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः बिल्कुल नहीं। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यदि मेरे माननीय मित्र का यह मत है तो मैं केवल 
यह कह सकता हूं कि मेरा उनसे मतभेद है। मेरा अपना यह मत है कि अन्न 
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की तथा कई अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की वर्तमान दुर्लभता एक दशाब्दि में भी 
समाप्त होने वाली नहीं है। यदि मेरे माननीय मित्र आशावादी हैं तो मेरा उनसे 
कोई झगड़ा नहीं है। मैं उन्हें केवल यह बताना चाहता हूं कि मैं उस श्रेणी के 
लोगों में से नहीं हूं जिनका यह मत है। मुझे यह कहने का अधिकार है कि 
इस संविधान का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि यह इस देश के नागरिकों को 
जीवित रहने के लिये समर्थ बनाये। इस आधारभूत सिद्धान्त के संबंध में कोई 
मतभेद नहीं हो सकता। मेरा यह विश्वास है कि हम राज्य को ऐसी सुव्यवस्था 
स्थापन से नहीं रोक सकते जिससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो। 


इस अध्याय के उपबन्धों के संबंध में में यह कहना चाहता हूं। एक सीमा 
तक व्यापार और वाणिज्य की स्वतन्त्रता देना आवश्यक है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि इस सीमा तक राज्य को निर्बन्धन लगाने से रोकना होगा, ताकि कुछ पदारूढ़ 
व्यक्तियों की सनक से अथवा कुछ राज्यों की संकुचित प्रान्तीय नीतियों के आधार 
पर काम न होने लगे और उसका कुप्रभाव देश की सुव्यवस्था पर न पड़ने लगे। 
मेरे विचार से इस संबंध में अनुच्छेद 274-क में एक सामान्य उपबन्ध रख दिया 
गया है और संसद को भी इस संबंध में शक्ति प्रदान की गई है जो, मुझे कुछ 
भी सन्देह नहीं है, परिसीमन की शक्ति पर तथा व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण 
रखने में प्रान्तीय द्वेष से प्रेरित नहीं होगी ओर साधारणतया किसी प्रान्‍्त के साथ 
पक्षपात नहीं करेगी। व्यापार पर निर्बन्धन लगाने के लिए कुछ शक्तियों की 
आवश्यकता है और उनके संबंध में ये उपबन्ध रखे गये हें। 


इसके अतिरिक्त यह प्रश्न भी उठता है कि संसद को राज्यों के बीच विभेद 
करने की शक्ति प्रदान करना उचित है या नहीं। यह हो सकता है कि पदारूढ़ 
लोगों के, कम से कम उनमें से अधिकांश के, कुछ विशेष प्रकार के विचार 
हों। हमें राज्यों के बीच विभेद न बरते जाने के लिये रोकथाम संबंधी कुछ उपबन्ध 
रखने चाहियें। ये अनुच्छेद 274-ग में रखे गये हैं। साथ ही किसी समय कुछ 
विभेद की आवश्यकता भी होगी। मैं एक बहुत ही विषम स्थिति का उदाहरण 
देता हूं, यद्यपि यह स्थिति उन आकस्मिक स्थितियों के समान नहीं है जिनकी 
मेरे मित्रों ने चर्चा की है। यदि कपड़े के वितरण के संबंध में, जो अधिकतर 
बंबई के कारखानों में उत्पादित होता है, भारत सरकार यह कहे कि मद्रास को 
केवल दस गज प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाये और पंजाब तथा दिल्ली 
को बीस गज प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाये, क्‍योंकि मद्रास में थोड़ा बहुत 
करघे से बना हुआ कपड़ा भी मिलता है और वहां के लोगों को उसे काम मे 
लाना चाहिये, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास 
भार्गव, उच्चतम न्यायालय के सामने जाने का अधिकार देना चाहते है; इस कारण 
शिकायत होगी कि उसे करघे से बने हुए कपडे के लिये बहुत अधिक मूल्य 
देना पड़ रहा हैं मिल के बने हुए कपडे के आयात पर निर्बन्धन लगने से उसे 
करघे से बना हुआ कपड़ा अधिक खरीदना पड़ेगा और उसके लिये अधिक मूल्य 
भी देना पड़ेगा, जिस पर वह आपत्ति करेगा और मामले को उच्चतम न्यायालय 
में ले जाना चाहेगा। क्या यह होने देना चाहिये? साधारण प्रकार का कपड़ा बहुत 
मात्रा में उपलब्ध रहेगा।केवल देश के हित का ध्यान रखकर इसकी आवश्यकता 
पड़ सकती है कि मद्रास का ग्राहक जो कपड़ा खरीदता है, उसके लिये वह थोड़ा 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


सा अधिक मूल्य चुकाये। यह बहुत ही युक्तियुक्त निर्बन्धन है। किन्तु यदि मेरे 
मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव की बात मान ली गई, तो जिस किसी व्यक्ति को 
भारत सरकार के इस प्रकार के निर्णय से असंतोष होगा, वह मामले को उच्चतम 
न्यायालय में ले जा सकेगा। श्रीमान्‌, अनुच्छेद 274-ग (2) का उद्देश्य केवल यह 
है कि भारत सरकार को चीजों के इधर उधर ले जाने पर निर्बन्धन लगाने की 
शक्ति प्राप्त हो जाये ताकि देश में सुव्यवस्था रहे और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
आवश्यकताएं पूरी करने के लिये चीजें मिलती रहें। जेसाकि मेरे माननीय मित्र 
प्रोफेसर शिव्बन लाल सक्सेना हाल में कह चुके हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी 
करने के लिये सबसे पहले उसके जीवन को धारण करने के लिये उसकी जो 
आवश्यकताएं हैं, वे पूरी होनी चाहियें। मेरी यह धारणा है कि यदि इस संविधान 
के फलस्वरूप आने वाली सरकार को अधिक काल तक पदारूढ रहना है, तो 
उसे देश की व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिये पर्याप्त शक्ति प्राप्त होनी चाहिये 
ताकि जनसाधारण, को न कि इने गिने व्यापारियों को, लाभ हो सके। 


अनुच्छेद 274-घ के संबंध में मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव चाहते 
हैं कि या तो वह पूर्ण रूप से संशोधित कर दिया जाये ताकि उसका स्वरूप 
ही बदल जाये अथवा उसे निकाल ही दिया जाये। मेरी यह धारणा है कि एक 
प्रान्‍्तीय सरकार के लोगों के प्रति अपना कर्तव्य यथोचित रूप से पालन न करने 
के कारण उन्हें जो कटु अनुभव हुआ, उसी के फलस्वरूप उन्होंने यह प्रस्ताव 
रखा है। किन्तु कुछ मामलों में कठोरता हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि विधि 
में दोष है। हम किसी भी कारण से राज्यों को स्वविवेक से निर्णय करने के 
अधिकार से पूर्णतया वंचित नहीं कर सकते, विशेषतया जबकि केन्द्रीय सरकार को 
समान राजस्व-नीति तथा समान आर्थिक नीति को प्रयोग में लाने के लिये पर्याप्त 
शक्ति प्राप्त है। इस उद्देश्य की पूर्ति इससे हो जाती है कि अनुच्छेद 274-घ 
के खण्ड (ख) के अधीन राज्य जो भी विधि बनायेंगे, उनके लिये उन्हें पहले 
राष्ट्रति की मंजूरी लेनी होगी। 


*पं, ठाकुरदास भार्गव: क्‍या प्रान्तों को तथा राज्यों के विधान-मण्डलों को 
यह शक्ति नहीं देने के लिये यह पर्याप्त कारण नहीं है? 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इसी कारण के आधार पर उन्हें यह शक्ति दी 
जानी चाहिये। इस संबंध में राज्यों को कुछ अधिकार होना चाहिये और केन्द्र को 
केवल यह देखने के लिये हस्तक्षेप करना चाहिये कि कहीं केन्द्र की आर्थिक 
नीति अथवा राजस्व नीति में तो अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। जहां 
तक उनमें हस्तक्षेप न होता हो, वहां तक राज्यों को अपने मामले स्वयं निबटाने 
के लिये थोड़ी बहुत शक्ति प्रदान होनी चाहिये। 


इस अध्याय के ब्यौरे को समाप्त करने के पूर्व मैं कुछ शब्द और कहना 
चाहता हूं। डॉ. अम्बेडकर ने अथवा मसौदा-समिति के अन्य सदस्यों ने अपनी सनक 
के कारण प्रान्तों तथा केन्द्र के हितों को संतुलित करने के संबंध में उपबन्ध 
नहीं रखे हैं। ये उपबन्ध उन देशों के अनुभव के आधार पर रखे गये हैं, जिन्होंने 
अपने सविधानों में केन्द्रीय विधान-मंडलों की शक्ति पर निर्बन्धन रखे हैं, अथवा 
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केन्द्रीय विधान मण्डलों को विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। मेरे माननीय मित्र पंडित 
ठाकुरदास भार्गव जानते हैं कि अमरीका के संविधान के वाणिज्य संबंधी खण्ड 
के अधीन न्यायालयों के कितने अधिक निर्णय विधि-स्वरूप माने जाने लगे हें। 
इसके अतिरिक्त मैं कह नहीं सकता कि वे यह समझते हैं या नहीं कि इधर 
उधर चीजों को ले जाने के जिस अधिकार को हमने स्वीकार किया है, उसे व्यापार 
और वाणिज्य के संबंध में नहीं देना चाहिये। बहुत कुछ इसी अधिकार के समान 
एक अधिकार आस्ट्रेलिया के संविधान के अनुच्छेद 92 में भी सन्निहित है जिसके 
कारण आस्ट्रेलिया की आर्थिक स्थिति आज भी डावांडोल है। आस्ट्रेलिया में लोग 
यह अनुभव करते हैं कि उनके संविधान में संशोधन संबंधी उपबन्ध इतने जटिल 
हैं कि वे आसानी से संविधान का संशोधन नहीं कर सकते। इस कारण अनुच्छेद 
92 बना हुआ है और किसी भी प्रगतिशील विधि के लिये बाधक है। यह उचित 
हो या अनुचित, किन्तु आस्ट्रेलिया के लोग अपनी सरकार का समर्थन करते हें। 
वे बैंकों का राष्ट्रीकरण करना चाहते थे किन्तु अनुच्छेद 92 बाधक सिद्ध हुआ 
और सरकार इस संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकी। इस संविधान को प्रयोग में 
लाने के संबंध में भावी सरकारों को पंगु बनाने का कोई अर्थ नहीं है। 


“डॉ. पी.एस. देशमुख: इस स्थिति का अनुभव प्रथम बार कब किया गया? 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यदि मेरे माननीय मित्र मुझसे यह कहलाना चाहते 
हैं कि मैंने इस स्थिति का अनुभव अपने माननीय मित्र डॉ. देशमुख के बताने 
पर किया, तो यह बात नहीं है। इसका अनुभव बहुत पहले किया जा चुका है। 
संविधानों का प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता है कि विभिन्‍न संविधानों में इस प्रकार 
के अनुच्छेद हैं। चूंकि इन संविधानों को प्रयोग में लाने में लोगों ने कठिनाई का 
अनुभव किया है, इसलिये सभा के सामने हमने व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण 
रखने के संबंध में यह अध्याय रखा है, जिसमें विस्तृत तथा संतुलित उपबन्ध हें। 
श्रीमान्‌ु, मेरा यह सुझाव हे कि अच्छा यही होगा कि सभा इस योजना को अस्वीकार 
न करे, क्योंकि इस समय यही सबसे उपयुक्त योजना तैयार हो सकती है, क्योंकि 
हमें भविष्य का ध्यान रखना है और देश के कल्याण का भी ध्यान रखना है, 
जो इस पर ही निर्भर है कि संविधान किस प्रकार प्रवर्तन में आये। 


श्रीमान्‌ू, में डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का समर्थन करता हूं। 


*थ्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यरः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह 
निवेदन करना चाहता हूं कि अनन्‍्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इन 
अनुच्छेदों के रूप में जो योजना निश्चित की गई है, वह बहुत विचार-विमर्श के 
पश्चात्‌ निश्चित की गई है। अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के कारण आस्ट्रेलिया 
तथा अमरीका के समान कई संघीय संविधान वाले देशों के संविधान के विशेषज्ञों 
को सरदर्द रहा है। मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने इस योजना में भारत के बडे हितों 
तथा राज्यों के भी हितों का ध्यान रखा है तथा इस देश के भूगोल को भी दृष्टि 
में रखा है क्‍योंकि यहां किसी एक प्रदेश के हित अन्य प्रदेशों के हितों से भिन्‍न 
हैं। इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं कि देश के एक भाग में कभी लोग 
अकाल से पीडित रहते हैं, तो दूसरे भाग में सम्पन्तता छाई रहती है। हो सकता 
है कि देश के किसी भाग में खाद तथा अन्य वस्तुओं की आवश्यकता हो और 
उसी भाग से मुनाफाखोर वस्तुओं को बाहर भेजना चाहे। साथ ही देश की सुव्यवस्था 
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[ श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर] 


तथा भावी सम्पन्नता के हित में एक सीमा तक व्यापार स्वातंत्रय की भी प्रत्याभूति 
होना आवश्यक है। 


मेरे मित्र श्री कृष्णणाचारी बता चुके हैं कि आस्ट्रेलिया के संविधान में 
व्यापार-स्वातंत्रय संबंधी इस खण्ड के कारण बहुत कठिनाई उत्पन्न हुई है और उच्च 
से उच्च न्यायालयों ने परस्पर विरोधी निर्णय किये हैं। आस्ट्रेलिया के कृषि प्रधान 
प्रदेशों के लोगों की यह भावना रही है कि उद्योग-प्रधान प्रदेशों के लोगों के हित 
साधन के लिये उनके हितों का बलिदान किया जा रहा है और कृषि प्रधान तथा 
उद्योग-प्रधान प्रदेशों के लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा रही है। इसलिये संघीय संविधान 
में पहले आप को भारत के बडे हितों को ध्यान में रखकर और यथासम्भव व्यापार 
और समागम का स्वातंत्रय प्रदान करने का प्रयास करना होगा। किन्तु आप प्रदेशों 
के हितों को भी बिल्कुल ही नहीं भुला सकते। साथ ही संकट काल में भारत 
के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को हल करने के लिये केन्द्र को हस्तक्षेप 
करने की शक्ति भी प्राप्त होनी चाहिये। आप के समक्ष जो योजना रखी गई हे, 
उसमें इन तीनों बातों को ध्यान में रखा गया है। 


अब मैं उन आलोचनाओं को उठाता हूं, जो इस सभा में की गई हैं। योजना 
इस प्रकार है। अनुच्छेद 274-क में व्यापार और वाणिज्य-विषयक समान्य सिद्धान्तों 
को निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में रखा गया है। अनुच्छेद 274-ख में कुछ निर्बन्धन 
रखे गये हैं “जेसेकि लोक-हित में अपेक्षित हो”। में इस दार्शनिक विवाद में नहीं 
पड़ना चाहता कि “जनसाधारण के हित” और “लोक-हित” में क्‍या अन्तर हे। 
मेरे विचार से उसमें कुछ भी सार नहीं है। मेरे विचार से “लोक-हित” और 
जनसाधारण के हित में कोई अन्तर नहीं है। इसलिये अनुच्छेद 274 में 
व्यापार-स्वातंत्रम की जो प्रत्याभूति दी गई है, उसे अबाध रखने के स्थान पर संसद 
को कुछ मामलों में इस स्वातंत्र्य में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान की गई हे 
और इस संबंध में अनुच्छेद 274-ख में उपबन्ध रखे गये हैं। अर्थात्‌ भारत राज्य-द्षेत्र 
के किसी भाग के कल्याण के हेतु ऐसे निर्बन्धन आरोपित किये जा सकते हैं 
जैसेकि लोक-हित में अपेक्षित हों। अनुच्छेद 274-ख में यही सिद्धान्त सन्निहित है। 


अनुच्छेद 274-ग के संबंध में मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों 
ने उस पर आपत्ति की है, वे मूल अनुच्छेद 6 से सहमत हैं। वास्तव में अनुच्छेद 
6 के अधीन जिस व्यापार-स्वातंत्रय की प्रत्याभूति दी गई है, उससे कहीं अधिक 
व्यापार-स्वातंत्रय की प्रत्याभूति इस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 6 द्वारा संसद 
को उस अनुच्छेद के अधीन प्रदान किये हुए किसी भी अनुच्छेद के सम्बन्ध में 
हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। जहां तक अनुच्छेद 274-ग 
का संबंध है, उसमें यह कहा गया है कि संसद अथवा राज्य के विधान-मण्डल 
विभेद नहीं बरतेंगे और इस प्रकार उनकी हस्तक्षेप करने की शक्ति को परिसीमित 
कर दिया गया है और व्यापार-स्वातंत्रय को अधिक विस्तृत कर दिया गया है। इस 
कारण भारत राज्यक्षेत्र में व्यापार-स्वातंत्रय के समर्थक एक ऐसे अनुच्छेद पर आपत्ति 
नहीं कर सकते, जो व्यापार-स्वातंत्रय को सीमित बनाने के स्थान पर उसे अधिक 
विस्तृत बना देता हे। 
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दूसरी आलोचना इस प्रकार है कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध मे किसी 
शक्ति का उल्लेख नहीं होना चाहिये। इसका विशेष प्रकार से इसलिये उल्लेख 
दिया गया हे कि वस्तुओं के प्रदाय तथा अन्तर्देशीय उद्योग के संबंध में, जो व्यापार 
और वाणिज्य पर निर्भर तो है, किन्तु जिसका उनसे प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, विभिन्‍न 
राज्यों की बहुत सी शक्तियां हैं। उद्देश्य यह नहीं है कि प्रान्तों अथवा राज्यों की 
इन शक्तियों में हस्तक्षेप किया जाये। इसलिये अनुच्छेद में ही इस संबंध में उपबन्ध 
रख दिये गये हैं कि भले ही संसद को अथवा विधान-मंडलों को व्यापार और 
वाणिज्य के संबंध में शक्तियां प्राप्त हों, किन्तु वे कोई ऐसी विधि नहीं बनायेंगे 
जिससे विभेद होता हो। 


अनुच्छेद 274-ग के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि यह सम्भव है कि 
भारत के महाद्वीप में सर्वत्र स्थिति एक समान न हो। सम्भव है कि किसी भाग 
में मुनाफाखोर हों और दूसरे भाग में वितंडावादी। यह भी सम्भव है कि कोई 
भाग अकाल अथवा दुर्लभता से पीड़ित हो। विशेष प्रकार की स्थितियों से निबटने 
के लिये विशेष प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता 
है कि जब किसी भाग में वस्तुओं की दुर्लभता हो, तो किसी ऐसे भाग के लोग, 
जहां से वस्तुएं मुनाफे के लिये निर्यात होती हों, उस भाग के लोगों के कष्ट 
को न समझ पाये। संसद को इस प्रकार की स्थिति पर नियंत्रण रखने की शक्ति 
प्राप्त होनी चाहिये। इस अनुच्छेद का यही उद्देश्य है। 


इसके अतिरिक्त मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अनुच्छेद 274-घ के 
उपबन्धों पर आपत्ति की गई है। उसके द्वारा राज्यों को कोई अबाध शक्ति नहीं 
प्रदान की गई है। उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है: 


“परन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक या 
संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना राज्य के विधान-मंडल में पुरःस्थापित 
या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये राज्य का राज्यपाल 
अथवा राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना कोई अध्यादेश भी प्रख्यापित 
नहीं करेगा।” 


इसलिये यदि किसी प्रदेश विशेष के प्रेम के कारण अथवा पृथक्‌ होने की 
भावना के कारण बिना भारत के हित को ध्यान में रखे हुए कोई विधेयक अथवा 
संशोधन प्रस्तावित किया जायेगा, तो राष्ट्रपति को, अर्थात्‌ भारत के मंत्रिमंडल को, 
यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह मंजूरी नहीं दे। इसलिये राज्यों के विधान मंडलों 
को केवल सीमित शक्ति ही दी गई है। आखिर यह शक्ति है किस प्रकार की? 
यह शक्ति किसी राज्य से अथवा किसी राज्य के अन्दर व्यापार, वाणिज्य तथा 
समागम के स्वातंत्रय के संबंध में ऐसे निर्बन्धन लगाने के संबंध में हे, जेसे कि 
लोक-हित में अपेक्षित हों। इसलिये मंजूरी देने के पहले राष्ट्रपति को यह देखने 
का अवसर मिलेगा कि वह विधि लोक-हित में अपेक्षित है या नहीं और जो 
निर्बन्धन लगाया जा रहा है, वह युक्ति-युक्त है या नहीं। इन निर्बन्धनों को परिभाषा 
करने के लिए किसी एक सूत्र को निर्धारित नहीं किया जा सकता। 
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[श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर] 


अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कथन में कुछ भी सार नहीं हे 
कि इन अनुच्छेदों से जिन मूलाधिकारों की प्रत्याभूति दी गई है, उनका खण्डन 
होता है। यदि किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 3 के अधीन भारत राज्य-द्षेत्र में पर्यटन 
करने, सम्पति धारण करने आदि का अधिकार प्राप्त है, तो इनसे वह किसी प्रकार 
सीमित नहीं होता। अनुच्छेद 6 में जिस व्यापार स्वातंत्रय की प्रत्याभूति दी गई 
है, उसके सार को इनमें सुरक्षित रखा गया है। हमने राज्यों तथा केन्द्र के लिये 
किसी प्रकार की विभेद-मूलक विधियों का बनाना निषिद्ध कर दिया है। 


“श्रीमती जी. दुर्गाबाई (मद्रास : जनरल): श्रीमान्‌, प्रस्ताव पर अब मत लिया 
जाये। 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रस्ताव पर अब मत लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री टी.टी. 
कृष्णमाचारी और श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने जो कुछ कहा है, उससे अधिक 
और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हे। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा। पहला संशोधन शीर्षक के संबंध 
में है। 

प्रस्ताव यह है कि: 

“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन भाग 

]0-क के शीर्षक में “780९, (/णगाश्ष०८ ॥१4 पराशा०0०प्राइ०! (व्यापार, वाणिज्य 


और समागम) शब्दों के स्थान पर "[+ब6० ॥70 (एाग्रामा»००' (व्यापार और 
वाणिज्य) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये:- 


"9फ)]०० क्‍0 णीाल' कञाएजंशंणा5$ 7946 का ता5 (णाह्रापाणा, 7906 भाव ८णा- 
गराह्चाष्ठट जा भाए 996 णा श्रोणरए णी काव॑4 ण 700फ्रलशा भाए एछ0 ०0 706 
99638 एस ॥6 एआणा, आब। 96 35 739 96 4ठ&्यारतव एज ॥6 एक्राभाशा| 
गा 6 00 6, 7 


मत 


हे 
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(274-क. इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य 
में अथवा भारत राज्य-क्षेत्र में अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच 
व्यापार, वाणिज्य और समागम इस प्रकार होगा, जैसे संसद समय-समय पर 
निश्चित करेगी।) 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“उपरोक्त संशोधन संख्या 292 में प्रस्तावित अनुच्छेद 274-क के प्रस्तावित 
खण्ड (ग) में 77 (भाग) शब्द के स्थान पर '0णाशरऑप्ांणा! (संविधान) 
शब्द रखा जाये।” 


संशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रस्तावित अनुच्छेद 274-क संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 274-क संविधान का अंग बना लिया गया। 


*अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हे कि....... 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः आप कृपा करके सभी संशोधनों पर एक साथ ही 
लें। इससे समय की बचत हो जायेगी। वे सभी गिरने जा रहे हें। 


*अध्यक्ष: मैंने यह विचार किया कि मेरे लिये रस्म पूरी करनी आवश्यक 
आपने जो सुझाव रखा है, उसका मैं अनुसरण करूंगा। प्रस्ताव यह है किः 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ख के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये; 


“274 8. एब्ावक्राशा ॥39 09 4ए9 ९३2९6 9५ शा॥प्र6 एण एछ0०फ्रशा$ ८णालि[20 
एज का5$ (णाज्ञापाणा ॥7056 छपटी 77005 ० ॥3086 थभात (:?णशलाल्ट का 
0०7 796फ्रलशा भाए 9975 ए पराव4 35 7439 96 १568] एज ॥6 एथ्याक्राशा 
गा 6 00 ध6, 7 


(274-ख. संसद ऐसी विधि द्वारा, जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन 
बनाई गई हो, भारत के किन्हीं भागों में अथवा भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य 
या समागम पर ऐसे निर्बन्धन आरोपित कर सकती है जो संसद समय-समय 
पर निश्चित करे।) 
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[ अध्यक्ष ] 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ख में +€४॥४०४०॥५' (निर्बन्धन) शब्द के पूर्व +2950790०' (युक्तियुक्त) 
शब्द रखा जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ख में "78086 (0एरशञा००८ ० ]2700775०' (व्यापार, वाणिज्य या समागम) 
शब्दों के स्थान पर “7806 ० ("ण77॥०८००' (व्यापार या वाणिज्य) शब्द रखा 
जाये। ” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ख में ?प४४४० 7 ।/७०४! (लोक-हित) शब्दों के स्थान पर (ग्ञाल्चट88 ० 
॥6 2०८०४ 9प॥0०' (जनसाधारण के हित) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गये। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रस्तावित अनुच्छेद 274-ख संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 274-ख संविधान का अंग बना लिया गया। 


*अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि; 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में से प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 284-ग निकाल दिया जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में से प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 274-ग के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये; 


7274 ९. () .6ए8]4प्राट ण 3 99086 शवों] ॥0 4९९ भाए ]9ए शांशाए ण 
ब्पगागाशाए ॥6 शंगराए ए छार्टशशिशाए० 00 णा6 9896 0एश' क्राणीशः 7 गाए 
भाज़ वंडइलाग्राशनाणा ण' बरपतगाशाहश ॥6 गंवाश ए काए वइागरा॥ा0णा 
एथ्षण़््ल्शा ण6 990 काव ब्राणीश >ूटका जाग ॥6 ०णाइशथा ण 6 एगधाशा. 
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(2) ,८95]4परा९ 0 3 996 799, 092५४2/, 09 8५--- 


(9) ॥005$6 णा 20005 ॥7906९6 #णा ०राक्ष 8965 भाए (85 00 जांटा भागों वि 
20005 ग्राभ्ापरबिटाप्राल्त 9 9047 ८९९ जा 090 996 था 5प्रा)]९९ $0 35 ॥0 0 
वाइटााय]॥6 700/एछ6छा 20045 50 ॥7906व भाव 20068 50 गधाप्रा८टप्र7९त 0 
[.970॥722८6; रात 


(0) ॥7]0586 5प्रती 728507470]6 ॥65770075 ० ॥30686 क्ात ८0॥्राशए6 0 फांशि- 
८0प्रा5८ जात ० जाता) ]4/0 996 35 739 06 7९दप्रा26 ॥ ॥6 छपफ)॥6 कवाशिटश 


ज 99: 


जाए ॥6 6ए0प75 कृू[(0णए॥ ए ॥6 एव्राभाशा. 


[274-ग. () किसी राज्य का विधान-मंडल कोई ऐसी विधि नहीं बनायेगा, 
जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती 
है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती या किया 
जाना प्राधिकृत करती है, जब तक कि इसके लिये संसद सहमत न हो। 


(2) किन्तु राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा- 


(क) अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर आरोपित 
कर सकेगा, जो उस राज्य में निर्मित अथवा उत्पादित वैसी ही वस्तुओं 
पर लगता हो, ताकि इस प्रकार आयात की गई तथा निर्मित अथवा 
उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो; 


(ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार और वाणिज्य अथवा समागम 
पर संसद की पूर्व मंजूरी से ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन आरोपित कर 
सकेगा, जैसेकि लोक-हित में अपेक्षित हो।] 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड (]) में 40 णा6८ 88० 0०ए०/ क्षाणा०” (एक राज्य को दूसरे 
राज्य से) शब्दों के स्थान पर 40 धाए इा्वा8 85 895 क्ाए जाल 59० वा 
6 एगांणा ० 0 कभाए एथा शांत 9 $08०' (एक राज्य को संघ के किसी 
अन्य राज्य से अथवा उस राज्य के किसी भाग को) शब्द रखे जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड () में कछछ८था ०॥९ $088 ४१0 ॥70007 (एक राज्य और 
दूसरे राज्य के बीच) शब्दों के स्थान पर फलण़ल्ला क्ाए $46 था क्राणाला 


592० ण प6 एंणा 0 #फ़ल्टा भाए एथा5 शांत! 9 58०! (किसी राज्य 
और संघ के किसी अन्य राज्य के बीच अथवा उस राज्य के किन्हीं भागों 
के बीच) शब्द रखे जाये।” 


]776] भारतीय संविधान-सभा [8 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


[ अध्यक्ष ] 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड () में से ऋरए जाए ण भाए दा ॥दक्वााह (00 ॥80० 0 
०णाधाला०8 वा थाए ्॑ ॥6 [88 गा ॥6 $०एथ।॥ $००१॥०! (सप्तम अनुसूची 
की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के 
आधार पर) शब्दों को निकाल दिया जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड (2) में फ़ाल्एला एव्वाग्राला गिणा पा्ंताएु धाए छा 
(संसदों को ऐसी कोई विधि बनाने से न रोकेगी) शब्दों के पश्चात्‌ (हिन्दी 
में पूर्व) 'ज़ा ]ार्एं०णप$ 2णाहप्रॉकाणा एणी ॥॥6 (0एटगाााशा 2 ॥,2८९5]9प7/९ 
० 2 $(86' (किसी राज्य की सरकार तथा उसके विधान-मंडल से पहले परामर्श 
कर के) शब्द रखे जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड (2) में “8 आप7०7' (किसी स्थिति) शब्दों के स्थान पर 
'ाए थगालहथा आंपभांणा' (किसी आपात की स्थिति में) शब्द रखे जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड (2) में ई" 22 02३६ (दुर्लभता) शब्द के पूर्व #[ह्ाएणवाओ' 
(अस्थायी) शब्द रखा जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड (2) में णः 6 एथ7१04 ० थगाल्ष्रआटएः (आपात काल तक) 
शब्द अन्त में जोड़ दिये जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ग के खण्ड (2) में छा इपटा 7?0०700 858 (6 शापशा0णा |485:' (ऐसी 
अवधि के लिये जब तक स्थिति बनी रहे) शब्द अन्त में जोड़ दिये जायें” 


संशोधन गिर गये। 


संविधान का मसौदा [[777 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रस्तावित अनुच्छेद 274-ग संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 274-ग संविधान का अंग बना लिया गया। 


*अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि; 


“संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 282] में प्रस्तावित अनुच्छेद 244 के 
स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये; 


“244. व 9] ॥0 96 ]9शरत्रिं 07 कराए 946 संता 00 ॥॥0056 काए ४ णा 
20005 ॥77907९0 ॥णा भाज्र 896 0 00 ॥79056 था 7९४7005 ०णा ॥6 


999 


2०९607 0930९, ८णञशाए6 0 वराशा०0प्राइ८ट शा 20५ 99८. 


(244. किसी राज्य के लिये किसी अन्य राज्य से आयात की गई वस्तुओं 
पर कोई कर आरोपित करना अथवा किसी राज्य से व्यापार, वाणिज्य अथवा 
समागम की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन आरोपित करना वेध नहीं होगा।) 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये: 


“274 )2. ?एभाशा ॥39, 099 8ए ॥[ए?णा इपलीा बरपगाएतराए ० ९0९996 व8 
790ए25 00 छाती छश$इणा ण एश$5णा5 0 एणालः णा गला 5प्टा 90725 ॥0 
व4प्र7९58 35 4 5 ॥९ट25549. 7 


(274-घ. संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी अथवा 
ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को अपनी शक्तियां सौंप सकेगी और उन्हें ऐसी 
शक्तियां तथा ऐसे कर्त्तव्य प्रदान कर सकेगी, जैसे कि वह आवश्यक समझे।) 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ का खण्ड (ख) निकाल दिया जाये।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के खण्ड (ख) में से “07 /श॥००प्ा5०” (अथवा समागम) शब्द निकाल 
दिये जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के खण्ड (ख) में से शांत ०” (अंग्रेजी के शब्द विद आर) शब्द 
निकाल दिये जायें।” 


]778] भारतीय संविधान-सभा [8 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 
[ अध्यक्ष ] 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के खण्ड (ख) में ॥॥ 06० 9प9॥0० ०८४१ (लोक हित में) शब्दों 
के स्थान पर था ह6 ग्राल्िठ538 ण 6 इथागव एफ)स्‍ंट भाव क्व व0 गरठणारंड- 
था शांत धा6 एाएशंडंणा$ ण ॥70०४ 3! (जनसाधारण के हित में अपेक्षित हों 
और अनुच्छेद 3 के उपबन्धों से असंगत न हों) शब्द रखे जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के खण्ड (ख) में 7५७४० #7स्‍/७०४०” (लोक हित में) शब्दों के स्थान 
पर ॥गञाद्टा०385 ० 06 2०८०४।| 9५0॥0०! (जनसाधारण के हित) शब्द रखे जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के खण्ड (ख) में '6प्रगाए भाए एलथां०१ ० लालएलाठए बांग्राए #णा 
इटक्कालाए एा 20098 जाग] ॥6 896 ० 6 छलथां0व ण इपला शाशाएशाएऊ' 
(किसी ऐसे आपात-काल में, जो राज्य में वस्तुओं की दुर्लभता के कारण उत्पन्न 
हुआ हो, ऐसे आपात-काल तक) शब्द अन्त में जोड़ दिये जायें।” 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-घ के अन्त में निम्नलिखित नवीन खण्ड जोड़ दिया जाये; 


जुपञल शिल्ड्नत्ञा। ॥4॥ 96 ०णाफुट/शा 00 76ए076 5प्रती $क्काएाणा ज्ञञ०था ॥6 
९८णा॥१8%8 ॥ ७>ए०्वाशा। क्‍0 96 50 जा 6 वाशिा258 0 ॥6 एथालव एपा०॥0० क्ाव 
०ा॥ 5प्र.0 72ए02८४॥07 #था।2 7806 ॥6 9ए 0ए[ ॥6 996 शए00ज्राह 70297005$ 
897 97९८णा6 ए०4.77 


(राष्ट्रपति ऐसी मंजूरी का प्रतिसंहरण करने में सक्षम होगा, जब कि वह यह 
समझेगा कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना इष्टकर है और ऐसे प्रतिसंहरण 
के पश्चात्‌ राज्य की जिस विधि के अधीन निर्बन्धन आरोपित होते हों, वह 
शून्य हो जायेगी।) 


संशोधन गिर गये। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रस्तावित अनुच्छेद 274-घ संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 


अनुच्छेद 274-घ संविधान का अंग बना लिया गया। 


संविधान का मसौदा [779 


“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में से प्रस्तावित नवीन 
अनुच्छेद 274-डः निकाल दिया जाये।” 


सशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“प्रस्तावित अनुच्छेद 274-डढः संविधान का अंग बना लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 
अनुच्छेद 274-डा संविधान का अंग बना लिया गया। 


*अध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि; 


“सूची 4 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 269 में प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद 
274-ड के पश्चात्‌ निम्नलिखित नवीन अनुच्छेद जोड़ दिया जाये: 


“274 9. रताज़ांग्रशक्रावाए भाजशााए ०णागा]64 का वी5$ एणाऑपाणा भा 
लास्‍रशा 0णा 898 83॥9 ॥3ए6 ॥6 ॥स्‍9॥/ ॥0 ॥0ए6 ॥॥6 $फ्राशा6 (0परा 9५ 
गूग/णुआ॥रल 970९०९९८वा25$ [ण ॥6 शाणिट्शाशा ए 6 ॥285 ८णाशि।260 0५ 
भार[6 3 त एथा २-५ णएी ॥॥6 (णाजॉपातगात, 7? 


(274-च. इस संविधान की किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक नागरिक अथवा 
राज्य को संविधान के अनुच्छेद 3 अथवा भाग 0-क द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
को प्रयोग में लाने के लिये समुचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय को 
परिचालित करने का अधिकार होगा।) 


सशोधन गिर गया। 
“अध्यक्ष: मेरे विचार से हमें इन्हीं संशोधनों को निबटाना था। 
सभा अब कल प्रातः नौ बजे तक के लिये स्थगित होती हेै। 


इसके पश्चात्‌ सभा शुक्रवार तारीख 9 सितम्बर के नौ बजे 
तक के लिये स्थगित हो गई। 


